
रक्षाबंधन स ेपहल ेदशे के थोक और खुदरा बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई ह।ै ऑनलाइन खरीदारी 
में भी तजेी आई ह।ै राखी और इसस ेजडु़े उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री भी इस बार बढ़न ेका अनमुान ह।ै इस वर्ष बाजार 
में स्वदशेी राखियों की मागं भी बढ़ी ह।ै कुल राखी खरीदारी में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी स्वदेशी राखियों की होने 
का अनुमान ह।ै भारतीय कारीगरों, खासकर महिला कारीगरों की ओर से तयैार की गई आकर्षक और नए डिजाइन वाली 
राखिया ंलोगों को पसंद आ रही हैं। जयपरु, बिहार के विभिन्न शहरों, नागपुर, दिल्ली, लधुियाना और कोलकाता में तयैार 
होने वाली स्वदशेी राखियों की मागं पिछल ेवर्ष की तलुना में करीब दोगनुी होन ेकी बात कही जा रही है। 

रक्षाबंधन से पहले चीनी के दाम बढ़ने से मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने की चिंता है। चीनी 
महंगी होने का सीधा असर मिठाई कारोबार पर पड़ सकता है, क्योंकि लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और अन्य 
मिठाइयों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मिठाई विक्रेताओं के अनुसार, चीनी के साथ दूध, खोया, 
घी और सूखे मेवों जैसी सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी पहले ही लागत बढ़ा रही है। ऐसे में त्योहार के दौरान 
मिठाइयों के दाम और बढ़ सकते हैं। इसका असर उपभोक्ताओं के बजट पर पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि, 
दुकानदारों का कहना है कि मांग को देखते हुए वे कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी से बचने की कोशिश करेंगे।
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न्यूज ब्रीफ

अमृतसर | कई सिख संगठनों ने 
शिक्षण संस्थानों में ‘वंदे मातरम’ 
के गायन को लेकर श्री अकाल 
तख्त साहिब से स्पष्ट और एकरूप 
दिशा-निर्देश जारी करने की मांग 
की है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने 
बुधवार को कार्यवाहक जत्थेदार 
ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज को 
मांगपत्र सौंपा। उनका कहना है 
कि सिख धर्म की अपनी धार्मिक 
मर्यादाएं और सिद्धांत हैं। उन्होंने 
मार्गदर्शन देने का आग्रह किया।

महा-हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान और 
कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच जालंधर के 
पंजाब आर्म्ड पुलिस परिसर में बैठक प्रस्तावित थी। 
बाद में मुख्यमंत्री ने बैठक रद्द कर दी। मान ने कहा कि 
कर्मचारी सरकार का हिस्सा हैं और उनकी समस्याओं 
का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन 
बातचीत और विरोध साथ-साथ नहीं चल सकते। 
उन्होंने कहा कि कर्मचारी पहले हड़ताल खत्म करें, 
इसके बाद बातचीत की जाएगी। बैठक रद्द होने के बाद 
कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ी। कुछ नेताओं ने 
आंदोलन को अनिश्चितकाल तक बढ़ाने की चेतावनी 
दी। पंजाब सचिवालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

पंजाब में कर्मचारियों की महा-हड़ताल के बीच जालंधर 
में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रस्तावित बैठक 
टलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्मचारी 
लंबित महंगाई भत्ते और पुरानी पेंशन योजना बहाल 
करने समेत मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैठक 
से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल और बातचीत 
साथ-साथ नहीं चल सकती। इसके बाद कर्मचारी 
भड़क गए और उपायुक्त कार्यालय परिसर से बाहर 
निकलने की कोशिश की। पुलिस ने मुख्य द्वार बंद कर 
रास्ता रोका, जिसके बाद कुछ कर्मचारियों ने दीवार 
फांदकर बाहर आने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें 
आगे बढ़ने से रोक दिया। 

कर्मचारियों के आंदोलन को विपक्षी दलों का भी 
समर्थन मिला है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने 
सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने 
का आरोप लगाया और लंबित डीए, पुरानी पेंशन तथा 
नियमितीकरण की मांगों को जायज बताया। किसान 
संगठनों की ओर से भी आंदोलन को समर्थन दिए 
जाने की जानकारी सामने आई है। महा-हड़ताल से 
एक दिन के लिए सरकारी सेवाओं पर व्यापक असर 
पड़ा है। हालांकि बाजार, निजी संस्थान और सड़क 
यातायात सामान्य रखने की कर्मचारी संगठनों की 
घोषणा से आम जनजीवन को पूर्ण बंद जैसी स्थिति 
का सामना नहीं करना पड़ा।

पंजाब में महा-हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने बिना 
अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों 
की सूची मांगी है। सचिव स्तर के अधिकारियों को 
अनुपस्थित कर्मचारियों का पूरा विवरण जुटाने के 
निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि हड़ताल 
से आम लोगों को परेशानी हुई और सरकारी कामकाज 
प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी स्पष्ट 
किया है कि हड़ताल खत्म होने के बाद ही कर्मचारियों 
से बातचीत होगी। दूसरी ओर, कर्मचारी संगठन अपनी 
लंबित मांगों के समाधान और बातचीत शुरू करने पर 
अड़े हैं। सांझा मुलाजिम मंच के प्रधान सुखचैन सिंह 
खैहरा ने बताया कि पंजाब भर में पुतले फूंके जाएंगे।

चंडीगढ़ | पंजाब के सरकारी 
मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस 
दाखिले को लेकर विद्यार्थियों और 
अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। 
राज्य की बॉन्ड-सुरिटी व्यवस्था 
के तहत विद्यार्थियों को 20 लाख 
रुपये का सेवा बॉन्ड देने के साथ 
दो संपत्तियों की जमानत देनी होती 
है, जिनकी कीमत 20-20 लाख 
रुपये होनी चाहिए। यानी कुल 40 
लाख रुपये की अचल संपत्ति बतौर 
जमानत मांगी जा रही है। 

चंडीगढ़| निलंबित डीआईजी 
एचएस भुल्लर ने सीबीआई 
अदालत में आवेदन देकर तलाशी 
के दौरान जब्त किए दस्तावेजों की 
मूल या प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध 
कराने की मांग की है। भुल्लर ने 
आरोप लगाया कि इन को अन्य 
केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा कर 
उनके बचाव को प्रभावित करने 
की कोशिश की जा रही है। उन्होंने 
चुनाव से पहले नए मामले गढ़े 
जाने की आशंका जताई।

गुरशरण सिंह। मोहाली
समर न्यूज

आधुनिक दौर में बदलते तौर-तरीकों 
और बढ़ती महंगाई ने भाई-बहन के 
रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पहले के 
मुकाबले महंगा कर दिया है। इस वर्ष 
देशभर में रक्षाबंधन के दौरान 69 
हजार करोड़ रुपये से अधिक की 
खरीदारी व खर्च होने का अनुमान है। 
   महंगाई के बावजूद बाजारों में 
राखी, मिठाइयों, सूखे मेवों, कपड़ों, 
आभूषणों और अन्य उपहारों की 
खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह 
बना हुआ है। अनुमान के मुताबिक, 
बहनों की ओर से भाइयों के लिए 
राखियां खरीदने पर करीब 24 हजार 
करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। 
इसके अलावा मिठाइयों, सूखे मेवों 
और अन्य खान-पान की वस्तुओं 

पर भी पांच हजार करोड़ रुपये से 
अधिक खर्च होने का अनुमान है। 
वहीं, बदलते समय के साथ राखी 
पर भाइयों की ओर से बहनों को 
उपहार देने का चलन भी बढ़ा है। 
पहले जहां शगुन के तौर पर नकद 
राशि देने की परंपरा अधिक थी, वहीं 
अब कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, 
मोबाइल फोन, घड़ियां, सोने-चांदी 
के आभूषण, पर्स और अन्य उपहार 
देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अनुमान 

है कि भाई अपनी बहनों के लिए 
उपहार खरीदने पर करीब 35 हजार 
करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं।
   विदेश में भी बढ़ी मांग: 
स्वदेशी राखियों की लोकप्रियता 
विदेशों में रहने वाले भारतीयों के 
बीच भी बढ़ी है। राखी तैयार करने में 
महिला कारीगरों की बढ़ती भागीदारी 
और नए डिजाइनों को इसकी प्रमुख 
वजह माना जा रहा है। ऑनलाइन 
माध्यम से विदेशों में रहने वाले 

‘वंदे मातरम’ पर अकाल 
तख्त से मांगे स्पष्ट निर्देश

एमबीबीएस दाखिला: 40 
लाख की संपत्ति की शर्त

भुल्लर ने सीबीआई से जब्त 
दस्तावेजों की प्रतियां मांगीं

समर न्यूज | चंडीगढ़ 

पंजाब में विभिन्न सरकारी कर्मचारी 
संगठनों की महा-हड़ताल के कारण 
गुरुवार को सरकारी कामकाज प्रभावित 
हुआ। करीब तीन लाख कर्मचारी 
सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल 
में शामिल हुए, जबकि करीब साढ़े 
तीन लाख पेंशनरों ने भी आंदोलन 
को समर्थन दिया। राज्य के सरकारी 
दफ्तरों, जिला और तहसील कार्यालयों 
तथा कई अन्य विभागों में नियमित 
कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारी 
संगठनों के अनुसार 150 से अधिक 
यूनियनें आंदोलन में शामिल हैं।
   सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी 
विभाग (ओपीडी) सेवाएं भी प्रभावित 
रहीं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं, 
भर्ती मरीजों की देखभाल और अन्य 
जरूरी चिकित्सा सुविधाएं जारी 
रखी गईं। अमृतसर के गुरु नानक 
देव अस्पताल और होशियारपुर की 
सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में ओपीडी 
बंद रहने की जानकारी सामने आई। 
राज्य की सरकारी बस सेवाएं सामान्य 
रूप से चलती रहीं। कर्मचारियों ने 

स्पष्ट किया कि आंदोलन के दौरान 
सड़कें जाम नहीं की जाएंगी और निजी 
प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कोई 
अपील नहीं है।
   कर्मचारी संगठन 18 प्रतिशत लंबित 
महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने, 
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और 
अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने 
की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 
न्यूनतम वेतन लागू करने, एसीपी 
योजना बहाल करने, 17 जुलाई 
2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को 
पंजाब वेतनमान का लाभ देने और 
अन्य भत्तों से जुड़े मुद्दे भी उनकी मांगों 

में शामिल हैं। संगठनों का कहना है 
कि इन मांगों को लेकर सरकार से कई 
दौर में आश्वासन मिले, लेकिन ठोस 
समाधान नहीं निकला।
   कर्मचारी संगठनों का दावा है कि 
लंबित डीए को लेकर पंजाब एवं 
हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के 
बावजूद बकाया राशि का पूरा भुगतान 
नहीं किया गया। सरकार की ओर 
से हालांकि यह कहा गया है कि पूर्व 
सरकारों से विरासत में मिले बकाये 
में से बड़ी राशि का भुगतान किया जा 
चुका है और शेष राशि जारी करने की 
प्रक्रिया चल रही है।

एजेेंसी | नई दिल्ली 

त्योहारी मांग बढ़ने और आपूर्ति पर 
दबाव के बीच देश के कई हिस्सों में 
चीनी की खरीद पर खुदरा दुकानों और 
ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म ने सीमा 
लगानी शुरू कर दी है। डी-मार्ट सहित 
कुछ स्टोर में एक बिल पर अधिकतम 
पांच किलो चीनी देने की व्यवस्था 
की गई है, जबकि ब्लिंकिट और 
स्विगी इंस्टामार्ट जैसे त्वरित डिलीवरी 
प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग उत्पादों के 
लिए मात्रा की सीमा तय की गई है। 
  कुछ जगहों पर एक ऑर्डर में 2-3 
किलो तक ही चीनी उपलब्ध है। चीनी 
के दाम में भी तेजी आई है। अखिल 
भारतीय औसत खुदरा कीमत 26 
अगस्त को करीब 65.05 रुपये प्रति 
किलो पहुंच गई, जबकि 20 जुलाई 
को यह 48.18 रुपये थी। सरकार ने 
कीमतों पर नियंत्रण और उपलब्धता 
बढ़ाने के लिए चीनी के भंडारण पर 
भी सीमाएं लगाई हैं।
{त्योहारी मांग से दबाव: रक्षाबंधन 
समेत आगामी त्योहारों में मिठाइयों 
और घरेलू खपत के लिए चीनी 
की मांग बढ़ने से बाजार पर दबाव 
बढ़ा है। खुदरा विक्रेताओं का 
कहना है कि खरीद सीमा लगाने का 
उद्देश्य सीमित स्टॉक को अधिक 
उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। केंद्र 
ने चीनी डीलरों के लिए 400 टन 
की भंडारण सीमा लागू की है। 

पंजाब में कर्मचारियों की महा-हड़ताल से 
सरकारी कामकाज प्रभावित, ओपीडी बंद

बातचीत, विरोध साथ-साथ नहीं: सीएम जालंधर में हंगामा, सीएम ने बैठक टाली 

विपक्षी दलों का समर्थन हड़ताली कर्मियों पर सख्ती की तैयारी 

तीन लाख से अधिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर; पुरानी पेंशन, लंबित महंगाई भत्ता और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगें

बिहार में गंडक को लेकर अलर्ट

बिहार में तटबंधों पर नजर

भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

एजेंसी | काठमांडू/पटना

तिब्बत की ओर ग्लेशियर और चट्टानों 
के खिसकने से आई अचानक बाढ़ ने 
नेपाल में भारी तबाही मचा दी है। बाढ़ 
और मलबे की चपेट में आने से नेपाल 
में 360 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 
जबकि तिब्बत में भी तीन लोगों की 
जान गई है। 28 देशों के 500 विदेशी 
व  300 भारतीयों समेत कुल 1500 
से ज्यादा लोग लापता हैं।
   शुरुआती रिपोर्टों में लापता लोगों 
की संख्या में लगातार बदलाव हो रहा 
है, क्योंकि कई इलाकों से संपर्क टूट 
गया है और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों 
तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 
नेपाल के रासुवा और धादिंग जिलों 
में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ा 
है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी का 
जलस्तर अचानक बढ़ने से घर, 
सड़कें, पुल और बिजली परियोजनाएं 
क्षतिग्रस्त हो गईं। कैलाश मानसरोवर 
यात्रा के रास्ते में भी व्यापक नुकसान 
हुआ है। नेपाल पर्यटन अधिकारियों 
के अनुसार, लापता लोगों में कम से 
कम 300 भारतीय नागरिक हैं। इनमें 
बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक 
शामिल हैं। 

एजेंसी | शामली

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी 
गायक और यूट्यूबर अंकित 
बालियान की गोली मारकर हत्या कर 
दी गई। वारदात बुधवार शाम सदर 
कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में हुई। 
   अंकित जिम से निकलकर अपनी 
कार की ओर जा रहे थे, तभी पहले 
से घात लगाए हमलावरों ने उन पर 
ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। हमले 
में उन्हें पांच गोलियां लगीं, जिनमें 
सिर और पेट में लगी गोलियां भी 
शामिल हैं। 
  गंभीर रूप से घायल अंकित को 
अस्पताल ले जाया गया, जहां 
चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर 
दिया। पुलिस के मुताबिक, हमलावर 
वारदात के बाद मौके से फरार हो 
गए। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने 
पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। 
   हमलावरों की संख्या और कुल 
कितनी गोलियां चलाई गईं, इसे लेकर 
शुरुआती रिपोर्टों में अलग-अलग 
आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस की 
जांच का केंद्र हमले में शामिल लोगों 
की पहचान और हत्या के कारण का 
पता लगाना है। पुलिस अधीक्षक ने 
मामले के खुलासे के लिए पांच टीमें 
गठित किए जाने की जानकारी दी है।

{परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश...
अंकित की हत्या की खबर फैलते 
ही उनके परिवार और परिचितों में 
मातम छा गया। शव को अस्पताल ले 
जाने के दौरान परिजन और ग्रामीण 
बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। इस 
दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क 
पर शव रखकर विरोध जताया और 
जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस 
अधिकारियों ने लोगों को समझाकर 
स्थिति संभाली। घटना के बाद इलाके 
में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया 
गया है। अंकित मूल रूप से शामली 
के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। 
वह हरियाणवी गीत गाने के साथ 
उनके वीडियो में अभिनय भी करते 
थे। ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे’ गीत 
से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। 
वह आगामी पंचायत चुनाव में सक्रिय 
होने की तैयारी भी कर रहे थे।

एजेंसी | शामली

अमेरिका में 18 साल से कम उम्र 
के किशोरों के लिए फेसबुक और 
इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर नए कड़े 
नियम लागू किए जाने की तैयारी है। 
मेटा ने अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों के 
52 अटॉर्नी जनरल के साथ समझौता 
किया है। इसके तहत किशोरों के लिए 
दोनों मंचों पर प्रतिदिन कुल दो घंटे 
की उपयोग सीमा तय होगी। यह सीमा 
अभिभावक की अनुमति के बिना हटाई 
नहीं जा सकेगी। समझौते को अदालत 
की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
   समझौते के तहत रात 12 बजे से 
सुबह छह बजे तक किशोर फेसबुक 
और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर 
सकेंगे। इस दौरान फीड, स्टोरी, रील्स 
और अन्य सामग्री देखने या पोस्ट 
करने की सुविधा बंद रहेगी। हालांकि 
सीधे संदेश भेजने की सुविधा इस 
प्रतिबंध से बाहर रखी गई है, ताकि 
बच्चे और किशोर परिवार तथा दोस्तों 
से संपर्क कर सकें। नए नियमों में 
सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे 
तक किशोरों के लिए सूचनाएं यानी 
नोटिफिकेशन भी डिफॉल्ट रूप से 
बंद रहेंगी। इसके अलावा लगातार 
15 मिनट इस्तेमाल के बाद उन्हें ब्रेक 
लेने के लिए संदेश मिलेगा। मेटा ने 

अभिभावकों के लिए निगरानी और 
नियंत्रण के अतिरिक्त विकल्प देने की 
भी बात कही है। इनमें बच्चे के दूसरे 
खाते से जुड़ने पर अभिभावक को 
सूचना देना और संदिग्ध वयस्कों के 
साथ संपर्क की जानकारी शामिल है।
{नशे जैसी लत के आरोपों पर 
समझौता: यह समझौता उन आरोपों 
से जुड़े मुकदमों को खत्म करने 
की दिशा में बड़ा कदम है, जिनमें 
अमेरिकी राज्यों ने आरोप लगाया था 
कि मेटा ने बच्चों और किशोरों को 
लंबे समय तक मंच पर बनाए रखने 
वाली डिजाइन अपनाई और संभावित 
नुकसान के बारे में पर्याप्त जानकारी 
नहीं दी। राज्यों ने बच्चों के निजी 
आंकड़ों के इस्तेमाल को लेकर भी 
सवाल उठाए थे। मेटा ने समझौता 
स्वीकार करते हुए इन आरोपों में 
गलती मानने से इन्कार किया है।
{18 अरब डॉलर तक भुगतान: 
समझौते के तहत मेटा करीब 18 अरब 
डॉलर तक का भुगतान कर सकती 
है। राशि करीब 10 साल में किस्तों में 
दी जाएगी। इसका एक हिस्सा तभी 
जारी होगा, जब अन्य बड़े मंच भी 
किशोरों की सुरक्षा के लिए समान 
उपाय अपनाएं। मेटा ने यूट्यूब और 
टिकटॉक से भी इसी दिशा में कदम 
उठाने की अपील की है।

बाढ़ से मरने वालों की संख्या 360 पहुंची 
300 भारतीयों समेत 1500 लोग लापता

शामली में हरियाणवी गायक 
अंकित की गोली मार हत्याअमेरिकी किशोरों के लिए रात 

को सोशल मीिडया पर प्रतिबंध जिम से निकलते ही कार में घुसकर किया हमला

मेटा का 52 अटॉर्नी जनरल के साथ समझौता

फोटो : लक्की भट्टी 

खुदरा दुकानों पर 5 
किलो तक ही चीनी 
बेचने की सीमा तय

पंजाब में एनालॉग पनीर पर एक 
साल की रोक, सख्त कार्रवाई होगी

नेपाल में बाढ़: कैलाश मानसरोवर मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित

नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार में गंडक नदी पर भी दिखाई दे रहा है। 
वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 गेट खोलकर पानी का प्रवाह 
नियंत्रित किया जा रहा है। अलग-अलग समय पर पानी छोड़े जाने के कारण 
बराज से करीब 79.3 लाख लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने की सूचना है। 
जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बीच प्रशासन ने पश्चिमी चंपारण समेत गंडक 
से जुड़े जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 
अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित तथा संभावित बाढ़ 
वाले क्षेत्रों में राहत-बचाव की तैयारी मजबूत रखने के निर्देश दिए। उन्होंने 
सीमावर्ती इलाकों का हवाई निरीक्षण भी किया। गंडक नदी का जलस्तर बुधवार 
रात करीब 1.50 लाख क्यूसेक के उच्च स्तर तक पहुंचा था, जिसके बाद इसमें 
कुछ कमी आई, लेकिन बारिश के कारण फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बिहार प्रशासन का कहना है कि फिलहाल प्रमुख तटबंधों पर किसी गंभीर 
नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा 
रही है। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य 
आपदा मोचन बल की टीमों को तैयार रखा गया है। पश्चिमी चंपारण, 
पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और आसपास के जिलों में प्रशासन को 
विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत ने नेपाल में राहत और बचाव अभियान में सहायता देने की पेशकश 
की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हरसंभव 
मानवीय सहायता का भरोसा दिया है। भारतीय अधिकारियों का ध्यान 
खासतौर पर लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकासी 
पर है। फिलहाल नेपाल में बचाव अभियान जारी है और लापता लोगों की 
संख्या की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। आशंका है कि मृतकों और 
लापता लोगों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

देशभर में राखी पर 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी का अनुमान, उपहारों और स्वदेशी राखियों की बढ़ी मांगपेज 1 एंकर स्टोरी

भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पर भी महंगाई की मार समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा को 
लेकर एनालॉग यानी नॉन-डेयरी 
पनीर पर बड़ा कदम उठाया है। राज्य 
में ऐसे पनीर के उत्पादन, भंडारण, 
परिवहन, वितरण और बिक्री पर 
एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया 
गया है। इसका उद्देश्य दूध से तैयार 
वास्तविक पनीर के नाम पर दूसरे 
पदार्थों से बने उत्पाद की बिक्री 
रोकना और उपभोक्ताओं के हितों 
की रक्षा करना है।
   एनालॉग पनीर में आम तौर पर दूध 
की जगह वनस्पति वसा समेत अन्य 
गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया 
जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों 
की कार्रवाई में ऐसे उत्पादों के 
इस्तेमाल और गलत तरीके से पनीर 
के रूप में पेश किए जाने को लेकर 
कई राज्यों में चिंता सामने आई है।
प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग 
डेयरी इकाइयों, होटल, रेस्तरां, 

ढाबों, कैटरिंग प्रतिष्ठानों और अन्य 
खाद्य कारोबारियों की जांच कर 
सकता है। संदिग्ध उत्पाद मिलने पर 
नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराई 
जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए 
जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 
कार्रवाई की जाएगी।
   सरकार की कार्रवाई का मुख्य जोर 
इस बात पर है कि गैर-डेयरी उत्पाद 
को असली दूध के पनीर के रूप में 
बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित न 
किया जाए। खाद्य कारोबारियों को 
उत्पाद की प्रकृति और लेबलिंग 
संबंधी नियमों का पालन करना 
होगा। हाल में कई अन्य राज्यों ने भी 
एनालॉग पनीर के खिलाफ इसी तरह 
की कार्रवाई की है।

बाजारों में बढ़ी खरीदारी, राखियों की मांग पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी

चीनी ने बढ़ाई चिंता: मिठाई कारोबार पर पड़ सकता है असर

भारतीय भी राखियां 
मंगवा रहे हैं। महंगाई के 
बावजूद रक्षाबंधन को 
लेकर बाजारों में उत्साह 

बना हुआ है। हालांकि, 
राखी के साथ मिठाइयों, 
सूखे मेवों और उपहारों 
की कीमतों में बढ़ोतरी 

से परिवारों पर अतिरिक्त 
आर्थिक बोझ पड़ रहा है। 
ऐसे में इस बार त्योहार 
भाई-बहन के रिश्ते की 

खुशियां तो बढ़ा रहा है, 
लेकिन बढ़ती महंगाई 
ने इसके बजट को भी 
प्रभावित किया है।



आरोप- पांच ग्राम नशीला पदार्थ 
डालने की धमकी देकर 50 
हजार रुपये मांगे; 30 हजार रुपये 
गूगल पे से देने का दावा

समर न्यूज | जालंधर

जालंधर के विजय आत्महत्या 
मामले की जांच में पुलिस ने कथित 
धोखाधड़ी की शिकायत को गंभीरता 
से लेते हुए जांच आगे बढ़ाई है। मामले 
में सीआईए से जुड़े पुलिसकर्मियों पर 
तीसरा आरोप सामने आया है। 
   शिकायतकर्ता का आरोप है कि 
पुलिसकर्मियों ने उसे झूठे नशे के 
मामले में फंसाने की धमकी दी और 
कहा कि उसके पास पांच ग्राम नशीला 
पदार्थ बरामद दिखाया जा सकता है। 
इसके एवज में कथित तौर पर 50 
हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत 
के अनुसार, दबाव में आकर उसने 
30 हजार रुपये गूगल पे के माध्यम 

से दिए। इसके बावजूद कथित दबाव 
और कार्रवाई का सिलसिला नहीं रुका। 
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 
शिकायत में धोखाधड़ी किए जाने की 
बात स्वीकार किए जाने की जानकारी 
सामने आई है। हालांकि, आरोपों 
की विस्तृत जांच अभी जारी है और 
संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका पर 
अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है।
   मामले में सीआईए से जुड़े 
कर्मचारियों पर इससे पहले भी आरोप 
लगाए जा चुके हैं। जांच का दायरा 
बढ़ने की संभावना है। पुलिस भुगतान 
के डिजिटल रिकॉर्ड, शिकायतकर्ता के 
बयान व संबंधित घटनाक्रम से जुड़े 
अन्य साक्ष्यों की जांच कर सकती है। 
30 हजार रुपये के गूगल पे भुगतान 
का रिकॉर्ड जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य 
हो सकता है। पुलिस से जुड़े किसी 
भी व्यक्ति पर लगे आरोपों की पुष्टि 
साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
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एजेंसी | देहरादून

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह 
धामी ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल 
की उपलब्धियों पर आधारित विशेष 
एल्बम गीत का विमोचन किया। 

   मुख्यमंत्री 
कैंप कार्यालय 
में आयोजित 
कार्यक्रम में 
उन्होंने कहा 
कि राज्य की 
विकास यात्रा 

और सकारात्मक बदलावों को 
गीत-संगीत के माध्यम से लोगों तक 
पहुंचाने का प्रयास सराहनीय है। 
   एल्बम का निर्माण पंचवटी 
फिल्म्स प्रोडक्शन और आदर्श 
औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता 
संस्था ने किया है। मुख्यमंत्री ने 
कहा कि कला और संस्कृति आम 

लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का 
प्रभावी माध्यम हैं। एल्बम में सरकार 
के विकास कार्यों और जनहित से 
जुड़े फैसलों को रचनात्मक तरीके 
से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा 
कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार 
के अवसर बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा 
देने, महिलाओं को आर्थिक रूप से 
मजबूत बनाने और युवाओं के लिए 
नए अवसर तैयार करने पर लगातार 
काम कर रही है।
  धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 
विकास यात्रा के साथ राज्य की 
समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का 
संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता 
है। उनका कहना था कि विकास 
और सांस्कृतिक पहचान को साथ 
लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। एल्बम 
में इन्हीं पहलुओं को गीतों के 
माध्यम से सामने रखने की कोशिश 
की गई है।

एजेंसी | बूंदी

राजस्थान के बूंदी जिले में लालगंज 
गांव से बामनगांव तक करीब तीन 
किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क को 
पक्का कराने की मांग को लेकर 
ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा 
अध्यक्ष ओम बिरला से मिला। 
ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांवों के 
बीच संपर्क मार्ग लंबे समय से खराब 
हालत में है। 
   बारिश के दौरान सड़क पर कीचड़ 
और पानी भर जाने से लोगों को 
आवागमन में परेशानी होती है। उन्होंने 
सड़क के जल्द डामरीकरण की मांग 
रखी। ग्रामीणों के मुताबिक यह मार्ग 
आसपास के लोगों के लिए रोजमर्रा 
के आवागमन का महत्वपूर्ण रास्ता है। 
सड़क खराब होने से स्कूली बच्चों, 
किसानों और मरीजों को भी परेशानी 
का सामना करना पड़ता है। बरसात 

में स्थिति और खराब हो जाती है तथा 
दोपहिया और छोटे वाहनों से निकलना 
मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने कहा 
कि सड़क पक्की होने से लालगंज 
और बामनगांव के साथ आसपास के 
क्षेत्रों के लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
   सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 
बामनगांव में लोकसभा अध्यक्ष 
ओम बिरला की सांसद निधि से कई 
विकास कार्य स्वीकृत और पूरे किए 
गए हैं। इनमें बामनगांव की बैरवा 
बस्ती में इंटरलॉकिंग खुरंजा और 
नाली निर्माण का काम भी शामिल 
है, जिसकी स्वीकृत राशि पांच लाख 
रुपये थी और काम पूरा दर्ज है।
  इसी तरह बामनगांव में राजकीय 
उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-
कक्ष निर्माण के लिए पांच लाख 
रुपये का काम स्वीकृत किया गया 
है। सरकारी रिकॉर्ड में यह कार्य अभी 
शुरू स्थिति में दर्ज है।

भिंड में एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री शुरू

धामी सरकार की उपलब्धियां गीत 
संगीत के जरिए जनता तक पहुंचेंगी

ग्रामीणों ने ओम बिरला से लगाई 
सड़क पक्की करने की गुहार

त्योहारी मांग बढ़ने के बीच 
बाजार में तेजी; मिठाई और घरेलू 
जरूरतों का खर्च बढ़ने से आम 
लोगों पर असर

समर न्यूज | अमृतसर

चीनी के दामों में तेजी के बाद अब गुड़ 
की कीमतों में भी बढ़ोतरी से अमृतसर 
में आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित 
होने लगा है। स्थानीय बाजार में गुड़ 
के भाव में गुणवत्ता और किस्म के 
अनुसार करीब 20 रुपये प्रति किलो 
तक की वृद्धि बताई जा रही है। देश 
के कई हिस्सों में भी पिछले दो सप्ताह 
के दौरान गुड़ के दाम में लगभग 25 
प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
   रक्षाबंधन समेत आगामी त्योहारों 
को देखते हुए मिठाइयों और घरेलू 
इस्तेमाल में गुड़ की मांग बढ़ी है। 
दूसरी ओर चीनी की कीमतों में 
हालिया तेजी ने भी उपभोक्ताओं को 
गुड़ जैसे विकल्पों की ओर मोड़ा है। 

इससे मांग का दबाव बढ़ने के साथ 
कीमतों में और तेजी आई है। चीनी के 
अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव 
में हाल में लगातार बढ़ोतरी हुई और 
26 अगस्त को यह करीब 65 रुपये 
प्रति किलो तक पहुंच गया। सरकार 
ने बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के 
लिए घरेलू बाजार में अतिरिक्त चीनी 
उपलब्ध कराने समेत कई कदम उठाए 
हैं। अमृतसर के खुदरा बाजार में गुड़ 
महंगा होने से चाय, पारंपरिक व्यंजन 
और मिठाइयों की लागत बढ़ने की 
चिंता है। हलवाई और छोटे दुकानदारों 
पर लागत का दबाव बढ़ सकता है।
   कारोबारियों का कहना है कि त्योहारों 
में मिठाइयों व पारंपरिक पकवानों की 
मांग बढ़ने से गुड़ की खपत भी बढ़ती 
है। यदि आपूर्ति पर्याप्त नहीं रही तो 
कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता 
है। स्थानीय बाजार में आने वाले दिनों 
में आवक और मांग की स्थिति से ही 
कीमतों की अगली दिशा स्पष्ट होगी। 

समर न्यूज |अमृतसर

लंबे समय से जेलों में बंद बंदी सिखों 
की रिहाई की मांग को लेकर शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) 
ने धार्मिक कार्यक्रम शुरू कर दिया 
है। एसजीपीसी के प्रबंधन वाले 
ऐतिहासिक गुरुद्वारों में 27 अगस्त से 
श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए 
गए हैं। 29 अगस्त को सुबह 10 
बजे अखंड पाठ के भोग के बाद बंदी 
सिखों की रिहाई और चढ़दी कला के 
लिए सामूहिक अरदास की जाएगी।
   एसजीपीसी सचिव बलविंदर सिंह 
कहलवां के अनुसार, यह निर्णय 
एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह 
धामी की अध्यक्षता में हुई अंतरिंग 
कमेटी की बैठक में लिया गया। 
कमेटी ने सिख संगत, धार्मिक 
संस्थाओं और विदेशों में रह रही 
सिख संगत से भी 29 अगस्त को 
अपने-अपने स्थानों पर अरदास 
करने की अपील की है। 

समर न्यूज | जालंधर

पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी 
कंवलप्रीत बराड़ गुरुवार को जालंधर 
स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 
क्षेत्रीय कार्यालय में दूसरी बार पेश हुईं। 
वह करीब 10 दिन के भीतर दूसरी बार 
जांच एजेंसी के सामने पहुंची हैं। 
  अधिकारियों के समक्ष अपनी 
उपस्थिति दर्ज कराने के बाद उन्होंने 
कार्यालय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए 
और बिना मीडिया से बातचीत किए 
सीधे अंदर चली गईं। बराड़ की यह 
पेशी मोहाली के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट 
से जुड़ी कथित अनियमितताओं और 
धनशोधन जांच के सिलसिले में हुई 
है। जांच का प्रमुख पहलू परियोजना 
के लिए जमीन के इस्तेमाल में बदलाव 
यानी सीएलयू की मंजूरी की प्रक्रिया 
से जुड़ा बताया जा रहा है। ईडी इस 
मामले में पहले भी उनसे पूछताछ कर 
चुकी है। पिछली पेशी के दौरान उनसे 
करीब आठ घंटे तक पूछताछ किए 
जाने की जानकारी सामने आई थी।

समर न्यूज | जालंधर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह 
मान ने जालंधर स्थित पंजाब सशस्त्र 
पुलिस परिसर में 1,746 नवनियुक्त 
पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र 
सौंपे। इनमें 1,261 जवान जिला 
पुलिस कैडर और 485 सशस्त्र 

पुलिस कैडर के हैं। यह भर्ती राज्य 
सरकार के ‘मिशन रोजगार’ अभियान 
के तहत की गई है।
   मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त जवानों 
को बधाई देते हुए कहा कि पुलिस 
की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था 
बनाए रखने तक सीमित नहीं है, 
बल्कि लोगों में सुरक्षा और विश्वास 

की भावना पैदा करना भी उनकी 
प्राथमिकता होनी चाहिए। मान ने 
दावा किया कि उनकी सरकार के 
कार्यकाल में अब तक 63,027 
युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा 
चुकी हैं। उनके अनुसार, 16 मार्च 
2022 से पंजाब पुलिस में पिछले 
चार वर्षों के दौरान अलग-अलग पदों 

पर 10,264 युवाओं की भर्ती किए 
जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। भर्ती 
प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता 
को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने 
नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी 
और अनुशासन के साथ काम करने 
तथा आम लोगों के प्रति संवेदनशील 
रवैया अपनाने का आह्वान किया।

अनुसूचित जाति आयोग के 
चेयरमैन को मिली अहम 
जिम्मेदारी, आगामी विधानसभा 
चुनाव से पहले क्षेत्र में संगठन 
मजबूत करने की कवायद

समर न्यूज | चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में संगठन 
को मजबूत करने की दिशा में एक और 
महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। पंजाब राज्य 
अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन 
जसवीर सिंह गढ़ी को चमकौर साहिब 
विधानसभा क्षेत्र का हलका इंचार्ज 
बनाया गया है। 
   पार्टी का यह फैसला आगामी 
विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र 
में संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने 
की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 
गढ़ी को अब चमकौर साहिब में पार्टी 
कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, संगठन 
को सक्रिय करने और स्थानीय स्तर 

पर राजनीतिक गतिविधियों को गति 
देने की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह 
विधानसभा क्षेत्र पंजाब की राजनीति 
के साथ-साथ ऐतिहासिक और धार्मिक 

दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गढ़ी पहले 
बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रहे 
हैं और 2022 में आनंदपुर साहिब 
लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव 
भी लड़ चुके हैं। 
   आप लगातार विधानसभा क्षेत्रों 
में संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय कर 
रही है। चमकौर साहिब में वरिष्ठ नेता 
को जिम्मेदारी दिए जाने से पार्टी की 
स्थानीय गतिविधियों में तेजी आने की 
उम्मीद है। 

शिवराज सिंह चौहान से शुरू 
होगा भाजपा का ग्रामीण 
जनसंपर्क अभियान

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 
भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि 
अकाली दल के बीच संभावित 
गठबंधन को लेकर सियासी हलचल 
तेज हो गई है। दोनों दलों के बीच 
सीटों के बंटवारे के साथ मुख्यमंत्री 
और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर भी 
चर्चा होने की जानकारी सामने आई 
है। हालांकि, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 
फिलहाल सभी 117 विधानसभा सीटों 
पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी के 
संकेत दे रहा है।
   भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 
बीएल संतोष ने हाल में पंजाब दौरे के 
दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी सीटों 
पर चुनाव की तैयारी करने को कहा 
था। प्रदेश नेतृत्व ने भी सार्वजनिक 

तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की बात 
कही है। इसके बावजूद पार्टी के कुछ 
नेताओं के स्तर पर अकाली दल के 
साथ संभावित तालमेल के विकल्प पर 
बातचीत जारी होने की खबरें हैं। 
  इसी वजह से गठबंधन को लेकर 
भाजपा के भीतर दो तरह के संकेत 
दिखाई दे रहे हैं। संभावित गठबंधन में 
सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे 
का है। दोनों दलों के बीच यह तय 
करना चुनौतीपूर्ण होगा कि कितनी 
सीटों पर कौन उम्मीदवार उतारेगा। 
इसके अलावा मुख्यमंत्री पद की 

दावेदारी भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन 
सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव 
में भाजपा और अकाली दल अलग-
अलग मैदान में उतरे थे। ऐसे में दोनों 
दलों को पुराने समीकरणों के बजाय 
मौजूदा राजनीतिक स्थिति के आधार 
पर नया समझौता तैयार करना होगा।
  पंजाब में 2027 की शुरुआत में 
विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आम 
आदमी पार्टी सत्ता में वापसी की 
कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस, भाजपा 
और अकाली दल अपने-अपने आधार 
को मजबूत करने में जुटे हैं। 

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ 
सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता के साथ 
दुर्व्यवहार और उनकी अनदेखी 
करने वाली संतान पर शिकंजा 
कसने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के 
अधिकार मजबूत करने का फैसला 
किया है। 
  राज्य मंत्रिमंडल ने ‘उत्तर प्रदेश 
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों 
का भरण-पोषण तथा कल्याण 
नियमावली-2014’ में संशोधन को 
मंजूरी दी है। इसके तहत यदि कोई 
संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्ग 
का भरण-पोषण नहीं करता या 
उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो 
वरिष्ठ नागरिक उसे अपनी संपत्ति 
से बेदखल कराने की प्रक्रिया शुरू 
कर सकेंगे।
  सरकार ने नियम में नए प्रावधान 
जोड़ने का फैसला किया है। इनमें 

संपत्ति से बेदखली की प्रक्रिया को 
स्पष्ट और समयबद्ध बनाया गया 
है। शिकायत मिलने के बाद संबंधित 
जिलाधिकारी स्तर पर कार्रवाई होगी 
और मामले की सुनवाई 30 दिन के 
भीतर करने का प्रावधान किया गया 
है। सरकार का कहना है कि इसका 
उद्देश्य बुजुर्गों को अपने ही घर में 
सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का 
अधिकार सुनिश्चित करना है।
  सरकार जल्द वरिष्ठ नागरिकों 
के लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू 
करेगी। इसका उद्देश्य ऐसे बुजुर्गों 
को शिकायत दर्ज कराने में मदद 

देना है जो उम्र या शारीरिक परेशानी 
के कारण स्वयं सरकारी कार्यालय 
तक नहीं पहुंच सकते। शिकायतों 
की निगरानी के लिए जिला स्तर 
पर व्यवस्था मजबूत की जाएगी 
और जिलाधिकारियों को मामलों की 
नियमित रिपोर्ट भेजनी होगी।
  नई व्यवस्था का दायरा केवल 
संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं है। 
यदि संतान माता-पिता की आवश्यक 
देखभाल नहीं करती, उन्हें आर्थिक 
या मानसिक रूप से परेशान करती 
है अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार 
करती है, तो वरिष्ठ नागरिक कानूनी 

संरक्षण मांग सकते हैं। सरकार का 
मानना है कि कार्रवाई का प्रावधान 
परिवारों को बुजुर्गों की जिम्मेदारी 
निभाने के लिए प्रेरित करेगा।
  सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी 
मिली स्पष्टता: वरिष्ठ नागरिकों 
के संपत्ति अधिकार और सुरक्षा 
को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल 

में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।  
अदालत ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ 
नागरिकों की सुरक्षा और भरण-
पोषण सुनिश्चित करने के लिए 
संबंधित न्यायाधिकरण जरूरत 
पड़ने पर संतान को उनकी संपत्ति 
से बेदखल करने का आदेश दे  
सकता है। 

चीनी के बाद गुड़ भी महंगा, अमृतसर 
में कीमतों में 20 रु. किलो तक उछाल

बंदी सिखों की रिहाई 
के लिए कल अरदास

मिशन रोजगार के तहत भर्ती 1,746 पुलिस 
जवानों को सीएम मान ने सौंपे नियुक्ति पत्र 

जसवीर गढ़ी बने चमकौर साहिब के हलका 
इंचार्ज, आप ने बढ़ाई संगठनात्मक सक्रियता

भाजपा-अकाली दल में गठबंधन पर फिर बढ़ी 
हलचल, सीटों के साथ मुख्यमंत्री पद पर भी चर्चा

एजेंसी | भिंड

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर 
औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर 
प्रोडक्ट्स लिमिटेड की नई विनिर्माण 
इकाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री 

मोहन यादव 
ने बुधवार 
को कंपनी की 
चौथी इकाई का 
उद्घाटन किया। 
   कंपनी के 
अनुसार, 450 

करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 
तैयार यह संयंत्र साबुन उत्पादन के 
क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी इकाई 
है। इसमें हर मिनट करीब 4,000 
साबुन बनाने की क्षमता होगी। नई 
इकाई में साबुन के साथ बालों के 
रंग और घरेलू कीटनाशक तथा एयर 
फ्रेशनर जैसे उत्पादों के निर्माण की 
क्षमता भी विकसित की गई है। कंपनी 

ने बताया कि मालनपुर में उसके 
कारोबार का विस्तार लंबे समय से 
जारी है। नई इकाई के साथ यहां कंपनी 
का कुल निवेश करीब 850 करोड़ 
रुपये तक पहुंच गया है।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी दस्यु 
समस्या के लिए चर्चित चंबल क्षेत्र 
अब निवेश, उद्योग और रोजगार के 
लिए नई पहचान बना रहा है। उन्होंने 
कहा कि सरकार का प्रयास केवल 
निवेश समझौते करने तक सीमित 
नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक 
परियोजनाओं में बदलने पर जोर दिया 
जा रहा है। मोहन यादव ने कहा कि 
मालनपुर में नई इकाई शुरू होने से 
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर 
बढ़ेंगे और आसपास के क्षेत्रों में भी 
आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। 
   उन्होंने उम्मीद जताई कि गोदरेज 
समूह भविष्य में मालनपुर में अपनी 
पांचवीं इकाई भी स्थापित करेगा। 
कार्यक्रम में गोदरेज समूह की 

कार्यकारी अध्यक्ष निसाबा गोदरेज ने 
मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2030 
तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने 
के लक्ष्य में सहयोग की इच्छा जताई। 
कंपनी मच्छर जनित बीमारियों से 
बचाव से जुड़े उत्पाद भी तैयार करती 
है। मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में कहा 
कि देश के किसी भी हिस्से में मच्छर 
हों, उन्हें भगाने वाला ‘गुडनाइट’ अब 
मालनपुर से जाएगा। 
   उन्होंने इसे चंबल क्षेत्र में बदलती 
औद्योगिक तस्वीर का प्रतीक बताया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो महीनों 
से कम समय में मध्य प्रदेश में यह 
तीसरी बड़ी औद्योगिक इकाई शुरू हुई 
है। उन्होंने गुना में 1,500 करोड़ रुपये 
के सीमेंट संयंत्र और शिवपुरी में 3,500 
करोड़ रुपये के संयंत्र का भी उल्लेख 
किया। उनके मुताबिक, राज्य में अलग-
अलग परियोजनाओं के माध्यम से 10 
लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश 
प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा रहे हैं। 

बुजुर्गों की अनदेखी करने वाली संतान की संपत्ति से बेदखली होगी आसान

जालंधर विजय आत्महत्या केस में 
पुलिस ने धोखाधड़ी की बात मानी

योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिक नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी; शिकायतों की 30 दिन में सुनवाई, जल्द टोल फ्री नंबर

सीएम ने पीएपी परिसर में सौंपे पत्र; 1,261 जिला पुलिस और 485 सशस्त्र पुलिस कैडर में शामिल
कशमकश: पर्दे के पीछे गठबंधन की संभावनाओं पर बातचीत जारी 

भजनलाल ने कांग्रेस को दी ‘2 साल बनाम 5 साल’ की चुनौती
मानसरोवर में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बांधा रक्षासूत्ररक्षाबंधन

एजेंसी | जयपुर

जयपुर के मानसरोवर में रक्षाबंधन 
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 
रक्षासूत्र बांधा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 
ने इसे महिला सम्मान और विश्वास 
का प्रतीक बताते हुए अपनी सरकार 
के कामकाज का उल्लेख किया। 
हालांकि, मंच से ही राजस्थान की 
राजनीति में रक्षाबंधन का रंग भी 
दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती 
कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते 
हुए उसके पांच साल के कार्यकाल 
की तुलना अपनी सरकार के करीब 
ढाई साल के काम से करने की 
चुनौती दी।
   मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 
कांग्रेस के पांच साल के शासन में 
भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों और 
मजदूरों की समस्याएं तथा अपराध 
प्रमुख मुद्दे बने रहे। उन्होंने कहा कि 
उनकी सरकार ने पानी, बिजली, 

रोजगार और महिला सशक्तीकरण 
जैसे क्षेत्रों में काम को प्राथमिकता 
दी है। शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश 
में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक 
की जल परियोजनाओं पर काम चल 
रहा है। इनमें रामजल सेतु लिंक 
परियोजना और यमुना जल समझौते 
से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 
चार लाख सरकारी नौकरियां देने का 
संकल्प लिया था। उनके अनुसार, 
करीब एक लाख 89 हजार नियुक्ति 
पत्र दिए जा चुके हैं, जबकि एक 
लाख 22 हजार नियुक्तियां प्रक्रिया 
में हैं और 70 हजार नई भर्तियों 
की तैयारी चल रही है। महिला 
सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए 
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 
करीब 20 लाख महिलाएं ‘लखपति 
दीदी’ बन चुकी हैं। 
   किसानों को वर्ष 2027 तक दिन 
में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य 
भी उन्होंने दोहराया।

अपराध रोकना बड़ी जिम्मेदारी
मान ने कहा कि पंजाब में गैंगवार और संगठित अपराध की चुनौतियों से निपटने 

में नए जवानों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने पुलिस बल से आधुनिक तकनीक 
का इस्तेमाल बढ़ाने और साइबर अपराध के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने की 
अपेक्षा जताई। सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के जरिये होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी 
रोकना भी पुलिस के सामने प्रमुख चुनौती है।
सरकार के अनुसार, मिशन रोजगार का उद्देश्य युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 

अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियां किसी सिफारिश या 
आर्थिक लेन-देन के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर की जा रही हैं। 
हालांकि, सरकार के इन दावों का आकलन भर्ती प्रक्रिया और भविष्य के रोजगार 
आंकड़ों के आधार पर किया जाना होगा।

प्रक्रिया होगी समयबद्ध
राज्य सरकार के नए प्रावधानों का प्रमुख उद्देश्य लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंसे 
बिना बुजुर्गों को राहत उपलब्ध कराना है। शिकायत की सुनवाई के लिए 30 

दिन की समयसीमा तय किए जाने से मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद है। 
हालांकि, बेदखली का फैसला निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी की 

जांच के बाद ही होगा।

बुजुर्गों की गरिमा पर जोर
सरकार ने इस बदलाव को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से 
जोड़कर देखा है। नई व्यवस्था से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि माता-

पिता की संपत्ति पर दावा करने से पहले उनकी देखभाल और सम्मान करना 
संतान की जिम्मेदारी है। अधिकारियों के अनुसार, नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन 

के लिए जिला स्तर पर शिकायतों की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।

जूली ने पूछा- सरकार कब तक गुमराह करेगी?
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के दावों पर पलटवार करते हुए पूछा कि 
यदि सरकार अपने दो साल के कार्यकाल को कांग्रेस के पांच साल से बेहतर बता 

रही है तो विधानसभा में चर्चा के दौरान केवल सवा दो साल का प्रगति प्रतिवेदन क्यों 
रखा गया। उन्होंने सरकार पर उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप 
लगाया। जूली ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने 
अपराध, साइबर ठगी, हत्या, अपहरण, चेन झपटमारी और महिलाओं के खिलाफ 

अपराध जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने 
कहा कि विकास के दावों के साथ सरकार को इन गंभीर मुद्दों पर भी स्थिति स्पष्ट 

करनी चाहिए।

परियोजनाओं पर मांगा हिसाब
जूली ने रामजल सेतु, यमुना जल समझौते और नर्मदा समझौते को लेकर भी 

सरकार से प्रगति और बजट का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने 
आरोप लगाया कि कई परियोजनाओं को लेकर घोषणाएं तो की गईं, लेकिन 
जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रगति दिखाई नहीं दे रही। मानसरोवर का कार्यक्रम 

सामाजिक और राजनीतिक दोनों संदेशों वाला रहा। महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री को 
रक्षासूत्र बांधने के बाद सरकार ने महिला सशक्तीकरण और विकास योजनाओं 

को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश किया, जबकि विपक्ष ने इन्हीं दावों पर सवाल 
उठाए। इस तरह रक्षाबंधन के पारंपरिक आयोजन के बीच राजस्थान की सियासी 

जंग भी खुलकर सामने आ गई।

राजनीतिक मायने
चमकौर साहिब को लेकर यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब पंजाब में सभी 

प्रमुख दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। गढ़ी वर्तमान में 
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी हैं। आयोग के स्तर पर वह 
अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मामलों और शिकायतों पर काम करते रहे हैं। 

आप के इस संगठनात्मक कदम से साफ संकेत मिलता है कि पार्टी चुनाव से पहले 
विधानसभा स्तर पर अपनी टीम और जनसंपर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही 
है। हालांकि, इस नियुक्ति का चुनावी असर आने वाले महीनों में स्थानीय संगठन 

की सक्रियता और जनता के बीच पार्टी की पकड़ से स्पष्ट होगा।

गोदरेज की चौथी विनिर्माण इकाई का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने विशेष एल्बम का किया विमोचनलालगंज-बामनगांव की तीन किमी सड़क अब भी कच्ची

आईएएस कंवलप्रीत 
बराड़ 10 दिन में दूसरी 
बार ईडी के सामने पेश

आज से भाजपा का जनसंपर्क
इसी बीच भाजपा ने पंजाब में चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज करने की तैयारी की है। 
केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर 
जिले में किसानों से संवाद करेंगे। उनका मुख्य कार्यक्रम बाबा बकाला के उमरा नंगल 
गांव में ‘किसान चौपाल’ होगा। इससे पहले वह श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकेंगे और 
बाबा बकाला गुरुद्वारा भी जाएंगे।भाजपा की योजना आने वाले दिनों में अन्य केंद्रीय 
मंत्रियों को भी पंजाब भेजकर अलग-अलग वर्गों से सीधा संवाद करने की है। पार्टी का 
जोर विशेष रूप से ग्रामीण मतदाताओं और किसानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने पर है।
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जेलों में बंद कैदी बन रहे थे आईएसआई के मोहरे फर्जी सहमति पत्रों से भू-उपयोग मंजूरी के आरोपों की पड़ताल

सनटेक सिटी के बाद 2021 से मंजूर 
10 सीएलयू ईडी की जांच के दायरे में

मलेशिया से डिपोर्ट तीन संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा; लुधियाना में ग्रेनेड ब्लास्ट कर दहशत फैलाने की थी साजिश
जेलों से ग्राउंड नेटवर्क तैयार करने का आरोप,  पंजाब-राजस्थान की जेलों से जुड़े नेटवर्क के तार

सनटेक से शुरू हुई जांच का दायरा बढ़ा

बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र पर भी नजर
एनआरआई मिलनी में पुलिस की निष्क्रियता 
व इमिग्रेशन धोखाधड़ी की शिकायतें ज्यादा

सिरसा नदी: जहरीले कचरे की जांच, कारोबारियों को नोटिसविदेश में बसे पंजाबियों ने सरकार से मांगी सख्त कार्रवाई 

सिरसा से सतलुज व आगे पंजाब के नहर तंत्र तक प्रदूषण पहुंचने की आशंका, औद्योगिक इकाइयों के स्रोत की तलाश

अशवनी पाहवा | लुधियाना  
 समर न्यूज 

मलेशिया से डिपोर्ट कर भारत लाए 
गए तीन संदिग्धों से पुलिस और 
खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में 
सीमा पार से संचालित नार्को-टेरर 
नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाले 
खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया 
है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 
आइएसआइ (आईएसआई) पंजाब 
में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने 
के लिए स्थानीय गैंगस्टरों और जेलों 
में बंद शातिर कैदियों का इस्तेमाल 
कर रही है। इस नेटवर्क का मकसद 
ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के 
साथ-साथ पंजाब के अलग-अलग 
शहरों में विस्फोट कर दहशत फैलाना 
था। लुधियाना में सब्जी मंडी के पास 
चीनी निर्मित ग्रेनेड से किए जाने वाले 
नाकाम हमले की साजिश भी इसी 
नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही है।
{मलेशिया के ‘अली’ के जरिए 
पाक हैंडलरों से जुड़ा नेटवर्क...
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 
मलेशिया से डिपोर्ट किए गए अजय 
मलेशिया, जसप्रीत सिंह उर्फ जस 
बेहबल और पवनदीप सिंह से 
हुई गहन पूछताछ में अंतरराष्ट्रीय 
नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आई 
हैं। जांच में पता चला कि पाकिस्तान 
में बैठा एक आतंकी ऑपरेटर इस 
पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा 
था। उसके निर्देश मलेशिया में 
मौजूद ‘अली’ नाम के व्यक्ति के 
जरिए आरोपितों तक पहुंचते थे। 
मलेशिया में रहने के दौरान जस 
बेहबल की मुलाकात अली से हुई 
थी। पुलिस जांच के मुताबिक अली 
सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 
आइएसआइ के संपर्क में था। अली 
के माध्यम से जस बेहबल और 
उसके साथियों को पाकिस्तानी 
हैंडलरों से जोड़ा गया। इसके बाद 
उन्हें ड्रग्स, हथियारों और विस्फोटक 
से जुड़े काम सौंपे जाने लगे।

समर न्यूज | मोहाली

मोहाली के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में 
कथित फर्जी सहमति पत्रों के आधार 
पर भू-उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) 
मंजूरी लेने के मामले की जांच अब 
व्यापक होती जा रही है। 
   प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 
सनटेक सिटी के अलावा वर्ष 2021 
के बाद निजी रियल एस्टेट कंपनियों 

को दी गई ऐसी 10 सीएलयू मंजूरियों 
को भी जांच के दायरे में लिया है। जांच 
एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि 
क्या इन मामलों में भी नियमों में ढील, 
फर्जी दस्तावेज या भूमि मालिकों की 
सहमति से जुड़ी अनियमितताएं हुईं।
   मामले में अब पंजाब के वरिष्ठ 
प्रशासनिक अधिकारियों से भी 
पूछताछ हो रही है। पूर्व मुख्य सचिव 
और वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव 

(राजस्व) अनुराग वर्मा को 31 
अगस्त को जालंधर स्थित ईडी 
कार्यालय में पेश होने के लिए समन 
किया गया है। वहीं 2024 में टाउन 
एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की निदेशक 
रहीं आईएएस अधिकारी कंवल प्रीत 
बराड़ को अतिरिक्त दस्तावेजों के 
साथ 27 अगस्त को दोबारा बुलाया 
गया है। बराड़ इससे पहले 18 अगस्त 
को ईडी के समक्ष पेश हो चुकी हैं।

समर न्यूज | बठिंडा

बठिंडा में आयोजित ‘एनआरआई 
मिलनी’ कार्यक्रम में विदेशों में 
बसे पंजाबियों ने पुलिस की कथित 
निष्क्रियता, इमिग्रेशन धोखाधड़ी व 
जमीन से जुड़े विवादों को प्रमुखता 
से उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में 
एनआरआई परिवारों ने अधिकारियों 
के सामने शिकायतें रखीं और कहा 
कि विदेश में रहने के कारण उनकी 
शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं 
होती। एनआरआई समुदाय ने पंजाब 
और हरियाणा में बच्चों के बीच तेजी 
से बढ़ रही सेलफोन की लत पर भी 
चिंता जताई और इससे निपटने के 
लिए सामाजिक स्तर पर अभियान 
चलाने की पहल की घोषणा की।  
    जिला प्रशासन की ओर से आयोजित 
इस कार्यक्रम में राजस्व, पुलिस, 
इमिग्रेशन, पंचायत और अन्य विभागों 
के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों 
के अनुसार, एनआरआई नागरिकों 
की शिकायतों का मौके पर निस्तारण 
करने और लंबित मामलों की समीक्षा 
के उद्देश्य से यह संवाद कार्यक्रम 
आयोजित किया गया था। जिला 
प्रशासन ने कहा है कि एनआरआई 
मिलनी में प्राप्त सभी शिकायतों को 
संबंधित विभागों के पास भेजा गया 
है और उनके निस्तारण की नियमित 
समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों का 
कहना है कि जमीन विवाद, पुलिस 
मामलों और इमिग्रेशन धोखाधड़ी जैसी 
शिकायतों के समाधान के लिए विभागों 
के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा।
{पुलिस कार्रवाई में देरी पर 
नाराजगी: बैठक के दौरान कई 
एनआरआई परिवारों ने आरोप लगाया 
कि उनकी शिकायतें दर्ज होने के 
बावजूद पुलिस स्तर पर कार्रवाई में 

अनावश्यक देरी होती है। कुछ लोगों 
ने बताया कि विदेश में रहने का 
फायदा उठाकर उनकी संपत्तियों पर 
कब्जे की कोशिश की गई, जबकि 
कई मामलों में शिकायत दर्ज होने 
के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ी। 
कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने 
शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिलाया 
कि सभी लंबित मामलों की अलग से 
समीक्षा की जाएगी और जिन मामलों 
में जांच लंबित है, उन्हें प्राथमिकता 
के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। 
अधिकारियों ने यह भी कहा कि 
एनआरआई मामलों के लिए बनाई गई 
विशेष व्यवस्था के तहत शिकायतों 
की नियमित निगरानी की जाएगी। 
{इमिग्रेशन धोखाधड़ी के कई 
मामले आए सामने: एनआरआई 
मिलनी में इमिग्रेशन एजेंसियों से जुड़े 
धोखाधड़ी के मामलों की भी बड़ी 
संख्या में शिकायतें सामने आईं। 
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया 
कि विदेश भेजने के नाम पर लाखों 
रुपये लेने के बावजूद कई एजेंटों ने 
वीजा, नौकरी या दाखिले का झूठा 
भरोसा दिया। कुछ मामलों में फर्जी 
दस्तावेज तैयार करने और रकम लेने 
के बाद संपर्क तोड़ देने की शिकायत 
भी अधिकारियों के समक्ष रखी गई। 
प्रशासन ने संबंधित विभागों को ऐसे 

मामलों की जांच तेज करने के निर्देश 
दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 
इमिग्रेशन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों 
में पहले से दर्ज शिकायतों की भी 
समीक्षा की जा रही है और आवश्यक 
होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ 
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
{जमीन विवाद भी बने बड़ी चिंता: 
कार्यक्रम में सबसे अधिक शिकायतें 
जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों 
की रहीं। विदेश में रहने वाले कई 
पंजाबियों ने आरोप लगाया कि उनकी 
अनुपस्थिति का फायदा उठाकर 
रिश्तेदारों या अन्य लोगों ने जमीन 
पर कब्जा करने, दस्तावेज बदलने 
या अवैध तरीके से बिक्री का प्रयास 
किया। कुछ शिकायतों में राजस्व 
रिकॉर्ड में गड़बड़ी और लंबित 
म्यूटेशन के मुद्दे भी उठाए गए। जिला 
प्रशासन ने ऐसे मामलों में राजस्व 
अधिकारियों को समयबद्ध जांच करने 
और शिकायतकर्ताओं को नियमित 
प्रगति रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। 
{बच्चों की मोबाइल लत पर 
एनआरआई की पहल: एनआरआई 
समुदाय ने बैठक के दौरान एक 
सामाजिक मुद्दे की ओर भी ध्यान 
आकर्षित किया। विदेशों में रहने वाले 
पंजाबियों ने कहा कि पंजाब और 
हरियाणा में बच्चों के बीच मोबाइल 

फोन और डिजिटल स्क्रीन की लत 
तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर 
उनकी पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य 
और सामाजिक व्यवहार पर पड़ 
रहा है। इसी चिंता को देखते हुए 
कई एनआरआई संगठनों ने स्कूलों, 
अभिभावकों और सामाजिक संस्थाओं 
के साथ मिलकर जागरूकता अभियान 
चलाने की पहल की है। उनका 
मानना है कि केवल मोबाइल पर रोक 
लगाने के बजाय बच्चों को खेल, 
सांस्कृतिक गतिविधियों, पुस्तक पढ़ने 
और सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ना 
अधिक प्रभावी होगा। 
{स्कूलों और परिवारों को जोड़ने 
की योजना: एनआरआई प्रतिनिधियों 
ने सुझाव दिया कि गांवों और शहरों 
के स्कूलों में डिजिटल संतुलन पर 
विशेष कार्यक्रम आयोजित किए 
जाएं। इसके अलावा अभिभावकों के 
लिए कार्यशालाएं, खेल प्रतियोगिताएं 
और सामुदायिक केंद्रों में बच्चों की 
रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा 
देने की योजना भी सामने रखी गई। 
सामाजिक संगठनों का कहना है कि 
विदेशों में ऐसे कई मॉडल सफल रहे 
हैं। अब इसी तरह की पहल पंजाब 
और हरियाणा में शुरू करने की तैयारी 
की जा रही है।
{सामाजिक भागीदारी पर जोर: 
एनआरआई समुदाय का कहना है कि 
पंजाब की समस्याओं का समाधान 
केवल प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं, 
बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी 
से भी संभव है। इसी सोच के तहत 
उन्होंने युवाओं को नशे, साइबर 
ठगी और मोबाइल की लत जैसी 
चुनौतियों से बचाने के लिए शिक्षा, 
खेल और सामाजिक जागरूकता पर 
आधारित संयुक्त अभियान चलाने 
का प्रस्ताव रखा है।

समर न्यूज | रूपनगर

सिरसा नदी में कथित तौर पर जहरीला 
औद्योगिक कचरा और अन्य खतरनाक 
सामग्री डाले जाने के मामले की जांच 
अब और व्यापक हो गई है। रूपनगर 
पुलिस ने हरियाणा की सीमा से लगे 
नवानगर और मडाली गांवों में भूड़ 
खड्ड के नदी तल में कथित रूप से 
अवैध तरीके से कबाड़ का कारोबार 
करने वालों को नोटिस जारी कर जांच 
में शामिल होने के लिए कहा है। पुलिस 
यह पता लगाने में जुटी है कि नदी 
और उसकी सहायक धाराओं में मिला 
कचरा कहां से आया और इसे वहां 
किसने डंप किया।
    यह मामला तब सामने आया जब 
रूपनगर हेडवर्क्स के पास सतलुज 
में बड़ी मात्रा में संदिग्ध औद्योगिक 
कचरा, प्लास्टिक और तैरता हुआ 
कूड़ा जमा हो गया। रूपनगर के 
विधायक दिनेश चड्ढा की शिकायत पर 
पुलिस ने अज्ञात औद्योगिक इकाइयों 
के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 
शिकायत में आरोप लगाया गया कि 
हिमाचल प्रदेश के बद्दी-नालागढ़ 
औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला 
प्रदूषित कचरा सिरसा नदी के रास्ते 
सतलुज तक पहुंच रहा है।
   पुलिस व पीपीसीबी के अधिकारियों 
की संयुक्त जांच के दौरान सिरसा नदी 
की सहायक धाराओं और भूड़ खड्ड के 
आसपास कई जगह कचरे के ढेर पाए 
गए। इनमें औद्योगिक अवशेष के साथ 
प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री और अन्य 
संदिग्ध सामग्री शामिल थी। कुछ स्थानों 
पर इस्तेमाल की गई सीरिंज, फेंकी गई 
दवाइयां और अन्य जैव-चिकित्सकीय 
कचरा भी मिलने की जानकारी सामने 
आई है। रूपनगर शहर के थाना प्रभारी 
पवन कुमार के अनुसार, नदी तल में 
कबाड़ का कारोबार करते पाए गए 
सभी कारोबारियों को नोटिस देकर 
जांच में शामिल होने के निर्देश दिए 
गए हैं। 

मामले में हिमाचल प्रदेश के 
बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र 
की भूमिका भी जांच के केंद्र में 
है। विधायक की शिकायत में 
आरोप लगाया गया है कि इस 
क्षेत्र की कुछ औद्योगिक इकाइयों 
से निकलने वाला रासायनिक 
और औद्योगिक कचरा नालों 
तथा मौसमी धाराओं के जरिए 
सिरसा नदी में पहुंच सकता है। 
पुलिस अभी इस आरोप की 
स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही है। 
हालिया निरीक्षण में हिमाचल-
हरियाणा सीमा से लगे इलाकों में 
भी औद्योगिक स्लज, रासायनिक 
अवशेष, पैकेजिंग सामग्री और 
अन्य कचरे के ढेर मिलने की बात 
सामने आई है। कुछ स्थानों पर 
निजी कचरा निपटान एजेंसियों से 
संबंधित संकेतक भी पाए जाने 
की सूचना है। इसलिए जांच अब 
केवल नदी में प्रदूषण के स्तर 
तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 
पता लगाने पर भी केंद्रित है कि 
औद्योगिक कचरे के निपटान की 
जिम्मेदारी किसे दी गई थी और 
उसे निर्धारित स्थान के बजाय नदी 
तंत्र में कैसे पहुंचाया गया।
{बारिश में बढ़ सकता है खतरा: 
अधिकारियों की चिंता का एक 
बड़ा कारण मानसून है। भारी 
बारिश और अचानक आने वाली 
बाढ़ के दौरान नदी तल और 
सहायक धाराओं में पड़ा कचरा 
बहकर सिरसा नदी में पहुंच 
सकता है। इसके बाद यह सतलुज 
में मिल सकता है। इससे प्रदूषक 
तत्वों के बड़े क्षेत्र में फैलने और 
पंजाब के नहर तंत्र तक पहुंचने 
की आशंका है। यह चिंता इसलिए 
भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूपनगर 
हेडवर्क्स के आगे सतलुज का 
पानी पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 

नदी और नहर नेटवर्क के माध्यम 
से पहुंचता है। इसलिए जांच 
एजेंसियां प्रदूषण के संभावित स्रोत 
के साथ-साथ उसके प्रभाव वाले 
क्षेत्र की भी निगरानी कर रही हैं।
{पहले भी सामने आ चुके हैं 
प्रदूषण के संकेत: सिरसा नदी 
में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर 
पहले भी वैज्ञानिक अध्ययनों और 
निगरानी रिपोर्टों में चिंता जताई जा 
चुकी है। उपलब्ध अध्ययनों में 
बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने 
वाले प्रदूषकों, दवा उद्योग से 
जुड़े रासायनिक अवशेष और 
कुछ भारी धातुओं की मौजूदगी 
की ओर संकेत किया गया है। 
इससे मौजूदा कचरा डंपिंग की 
जांच को और गंभीरता मिली है। 
मामले में अंतरराज्यीय स्तर पर 
भी जांच की जरूरत महसूस की 
जा रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड की ओर से हिमाचल प्रदेश 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 
अधिकारियों की संयुक्त टीम 
से सिरसा-स्वां-सतलुज जल 
निकासी तंत्र का निरीक्षण कराने 
का प्रस्ताव सामने आया है। इसमें 
बद्दी-नालागढ़ और हिमाचल के 
अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नालों 
तथा औद्योगिक निकास बिंदुओं 
की जांच शामिल हो सकती है।
{जिम्मेदारी तय करने की 
चुनौती: पुलिस के सामने सबसे 

बड़ी चुनौती कचरे के वास्तविक 
स्रोत की पहचान करना है। 
हेडवर्क्स पर कचरा मिलने से यह 
संकेत जरूर मिला है कि प्रदूषित 
सामग्री नदी तंत्र के जरिए नीचे की 
ओर आई, लेकिन इसके आधार 
पर किसी एक उद्योग को जिम्मेदार 
नहीं ठहराया जा सकता। नमूनों, 
मौके की जांच, दस्तावेजों और 
संभावित कचरा निपटान एजेंसियों 
की भूमिका की पड़ताल के बाद 
ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल 
पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण 
अधिकारी इसी दिशा में जांच आगे 
बढ़ा रहे हैं।
{सतलुज की निगरानी अहम: 
मामले ने पंजाब में सतलुज के 
जल स्रोतों की सुरक्षा को लेकर 
भी चिंता बढ़ाई है। रूपनगर 
हेडवर्क्स पर जमा कचरे को 
लेकर पहले ही सवाल उठ 
चुके हैं और प्रशासन को यह 
सुनिश्चित करना होगा कि नदी 
तंत्र में पहुंचने वाले औद्योगिक 
तथा जैव-चिकित्सकीय कचरे 
को समय रहते रोका जाए। अब 
जांच का अगला महत्वपूर्ण चरण 
यह तय करना होगा कि प्रदूषण 
का स्रोत कौन है, कचरे को नदी 
तक पहुंचाने में किसकी भूमिका 
रही और भविष्य में ऐसी घटनाओं 
को रोकने के लिए अंतरराज्यीय 
निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी 
बनाई जा सकती है।

जांच में सामने आया है कि इस 
नेटवर्क ने पंजाब और राजस्थान की 
जेलों में बंद कैदियों को भी अपने 
संपर्क में रखा हुआ था। जेल में बंद 
आरोपितों के जरिए बाहर मौजूद 
युवकों और स्थानीय अपराधियों 
को नेटवर्क में शामिल किया जा 
रहा था। पुलिस इस मामले में 10 
आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर 
चुकी है। इनमें श्री मुक्तसर साहिब, 
श्रीगंगानगर और फरीदकोट की 
जेलों में बंद छह कैदी भी शामिल 
हैं। पुलिस केअनुसार, राजस्थान 
के गंगानगर निवासी अजय और 
फरीदकोट निवासी जस बेहबल ने 
जेल में बंद अपने संपर्कों के माध्यम 
से ग्राउंड लेवल पर नए युवकों 
को इस साजिश से जोड़ा। इसके 
बाद इन्हें हथियार और विस्फोटक 
पहुंचाने तथा आतंकी गतिविधियों 
को अंजाम देने की जिम्मेदारी  
दी जाती थी।

{अमृतसर से ग्रेनेड लेकर 
लुधियाना पहुंचे थे आरोपित
लुधियाना में प्रस्तावित ग्रेनेड 
हमले की साजिश का खुलासा 
उस समय हुआ जब पुलिस ने 
शिवपुरी चौक के पास गश्त के 
दौरान कुलदीप नामक युवक 
को ग्रेनेड से भरे बैग सहित 
गिरफ्तार किया था। उसका साथी 
शेखर मौके से फरार हो गया 
था। पूछताछ में सामने आया 
कि अमृतसर से ग्रेनेड लाकर 
लुधियाना में विस्फोट करने की 
योजना थी। जांच के मुताबिक, 
अमृतसर से लाए गए इन ग्रेनेड 
को मुक्तसर जेल में बंद कैदियों 
के निर्देश पर लुधियाना पहुंचाया 
गया था। पुलिस अब यह पता 
लगाने में जुटी है कि विस्फोटक 
कहां से हासिल किए गए और 
उन्हें पंजाब तक पहुंचाने में किन 
लोगों ने मदद की।

ड्रग्स और हथियारों की तस्करी 
के बदले मिला था सुरक्षित रूट
जांच अधिकारियों के अनुसार, 
अजय मलेशिया पहले से ही 
पाकिस्तानी हैंडलरों के लिए ड्रग्स 
और अवैध हथियारों की तस्करी 
से जुड़ा था। इसके बदले उसे 
और उसके साथियों को तस्करी 
के सुरक्षित रूट उपलब्ध कराने 
तथा आर्थिक मदद देने का भरोसा 
दिया गया था। इसी नेटवर्क के 
माध्यम से लुधियाना में ग्रेनेड 
हमला कर दहशत फैलाने की 
योजना तैयार की गई थी।
{ड्रोन से सीमा पार से पहुंच 
रहे हथियार और नशा: सुरक्षा 
एजेंसियों को आशंका है कि 
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 
पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 
हथियार, विस्फोटक और नशीले 
पदार्थ भेजे जा रहे हैं। इसके 
बाद जेलों में बैठे गैंगस्टर और 

उनके बाहर मौजूद गुर्गे इन्हें 
अलग-अलग शहरों तक पहुंचाने 
में भूमिका निभाते हैं। एजेंसियां 
इस पूरे नेटवर्क को नार्को-टेरर 
मॉडल के तौर पर देख रही 
हैं। अब पुलिस और खुफिया 
एजेंसियां मलेशिया के ‘अली’, 
पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों, 
जेल में बंद कैदियों और उनके 
स्थानीय संपर्कों के बीच संबंधों 
की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। 
साथ ही संभावित स्लीपर सेल, 
वित्तीय मददगारों और हथियार-
ड्रग्स की सप्लाई में शामिल अन्य 
लोगों की पहचान की जा रही है। 
सीमा पार नार्को-आतंकी नेटवर्क 
के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 
आईएसआई द्वारा ड्रग सिंडिकेट 
और संगठित गैंगस्टर नेटवर्क  
के इस्तेमाल की बात सामने  
आती रही है।

जांच के अनुसार, सनटेक सिटी के 
लिए करीब 108.58 एकड़ कृषि 
भूमि के विकास से संबंधित सीएलयू 
मंजूरी हासिल करने में कथित फर्जी 
दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। ईडी ने 
इस मामले में इंडियन कोऑपरेटिव 
हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव 
अजय सहगल को गिरफ्तार भी 
किया था। ईडी ने जुलाई में विशेष 
धनशोधन निवारण अधिनियम 
अदालत, मोहाली के समक्ष करीब 
348 करोड़ रुपये के कथित अपराध 
से अर्जित धन से जुड़ी अभियोजन 
शिकायत दाखिल की थी। एजेंसी का 
आरोप है कि सनटेक सिटी परियोजना 
में कथित अनियमितताओं से हासिल 
रकम को छिपाने और उसका 
इस्तेमाल करने की कोशिश की गई।
{25 प्रतिशत जमीन के नियम पर 
सवाल: जांच में पंजाब की 2014 
की नीति भी महत्वपूर्ण हो गई है। 
इस नीति के तहत रियल एस्टेट 
परियोजनाओं के लिए डेवलपर को 
परियोजना क्षेत्र की कम से कम 25 
प्रतिशत जमीन का मालिक होना 
पर्याप्त माना गया था। बाकी जमीन 
के लिए संबंधित मालिकों की सहमति 
या अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने 
की व्यवस्था थी। जांच एजेंसी को 
आशंका है कि इसी व्यवस्था का 
कथित तौर पर दुरुपयोग कर कुछ 

मामलों में फर्जी सहमति पत्र तैयार 
कर सीएलयू या लेआउट मंजूरियां 
हासिल की गईं। यह व्यवस्था इसलिए 
भी जांच के केंद्र में है क्योंकि केवल 
25 प्रतिशत जमीन पर स्वामित्व होने 
के बावजूद डेवलपर को बड़े भूखंड 
पर परियोजना विकसित करने का 
रास्ता मिल जाता था।
{सात मामलों में आंशिक रद्दीकरण: 
जांच के दौरान टाउन एंड कंट्री 
प्लानिंग विभाग की ओर से सीएलयू 
रद्द करने की प्रक्रिया भी सामने आई 
है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 
2024 के बाद कथित फर्जीवाड़े, 
फर्जी बैंक एनओसी या अन्य विवादों 
से जुड़े सात मामलों में धारा 85 
के तहत आंशिक सीएलयू रद्द करने 
की कार्रवाई की गई। वर्ष 2021 से 
2025 के बीच ऐसे मामलों में बजवा 
डेवलपर्स, इनोवेटिव हाउसिंग एंड 
इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्टस स्पेस बिल्डर्स, 
सुखमन इंफ्रास्ट्रक्चर और सनी 

लवली डेवलपर्स के नाम सामने आए 
हैं। 2022 तक फर्जी सहमति से जुड़े 
मामलों में धारा 90 के तहत कार्रवाई 
की जाती थी। 2024 में पंजाब के 
महाधिवक्ता कार्यालय से कानूनी राय 
लेने के बाद कुछ मामलों में धारा 85 
के तहत कार्रवाई शुरू हुई।
{सनटेक में लाइसेंस भी रद्द: 
सनटेक सिटी मामले में संबंधित 
भूखंडों की सीएलयू के आंशिक 
रद्दीकरण के साथ पंजाब अपार्टमेंट 
एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत 
परियोजना का लाइसेंस भी रद्द किया 
गया। इसके बाद प्रमोटर के लिए 
आगे नए भूखंड बेचने का रास्ता 
बंद हो गया। यह कार्रवाई इस मामले 
को अन्य विवादित सीएलयू मामलों 
से अलग बनाती है। ईडी अब यह 
जानने का प्रयास कर रही है कि 
सीएलयू मंजूर करते समय भूमि 
मालिकों की सहमति की वास्तविकता 
की जांच किस स्तर पर हुई।
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मानसून के दौरान लगातार सामने 
आ रही सड़क धंसने की घटनाओं ने 
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण 
(जीएमडीए) की चिंता बढ़ा दी है। 
शहर की सड़कों के नीचे बिछे पुराने 
सीवर और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन नेटवर्क 
की स्थिति जानने के लिए जीएमडीए 
करीब 600 किलोमीटर लंबे  
भूमिगत नेटवर्क का तकनीकी सर्वे 
कराने जा रहा है। 
   सर्वे का काम अगले महीने से शुरू 
होने की संभावना है। इसके जरिए 
पुरानी लाइनों की स्थिति, लीकेज वाले 
स्थान और कमजोर हिस्सों की पहचान 
की जाएगी। जीएमडीए अधिकारियों के 
अनुसार, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर 

यह तय किया जाएगा कि किन सीवर 
और ड्रेनेज लाइनों की मरम्मत से काम 
चल सकता है और किन्हें पूरी तरह 
बदलना जरूरी है। अधिकारियों का 
मानना है कि पुरानी भूमिगत लाइनों 
में लीकेज के कारण सड़क के नीचे 
की मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे 
बारिश के दौरान सड़क धंसने का 
खतरा बढ़ जाता है।
   हाल ही में इफको चौक की सर्विस 
लेन पर सड़क धंसने की घटना ने 
भूमिगत नेटवर्क की स्थिति पर गंभीर 
सवाल खड़े किए थे। जांच के दौरान 
सामने आया कि सड़क के नीचे 
जीएमडीए की पुरानी और बड़ी सीवर 
लाइन में लीकेज हुआ था। लगातार 
पानी रिसने के कारण आसपास की 
मिट्टी कमजोर हुई और इसके बाद 

सड़क की सतह धंस गई। इससे पहले 
छह मई को भी सोहना हाईवे पर सीवर 
लाइन में लीकेज के चलते सड़क का 
बड़ा हिस्सा धंस गया था। जीएमडीए 
के अधिकारियों के मुताबिक, शहर के 
कई इलाकों में सीवर और स्ट्रॉम वाटर 
ड्रेन की लाइनें करीब 25 से 30 वर्ष 
पुरानी हैं। इनका निर्माण जीएमडीए 
के गठन से पहले हरियाणा शहरी 

विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) 
और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 
(पीएचईडी) की ओर से कराया गया 
था। वर्ष 2017 में जीएमडीए के गठन 
के बाद शहर का मास्टर सीवर और 
ड्रेनेज नेटवर्क प्राधिकरण के अधीन 
आया। समय बीतने के साथ इन 
पुरानी लाइनों में पानी के दबाव, पाइप 
के जोड़ कमजोर होने और लीकेज 

जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मानसून 
के दौरान बारिश का पानी जमीन में 
जाने से भूमिगत हिस्सों पर दबाव बढ़ 
जाता है। यदि इसी दौरान सीवर लाइन 
में रिसाव हो तो सड़क के नीचे की 
मिट्टी धीरे-धीरे कमजोर होकर बैठ 
सकती है। यही वजह है कि कई बार 
सड़क ऊपर से सामान्य दिखाई देने के 
बावजूद अचानक धंस जाती है।
   प्रस्तावित तकनीकी सर्वे में भूमिगत 
पाइपों की मजबूती, उनकी क्षमता, 
लीकेज वाले स्थान और क्षतिग्रस्त 
हिस्सों की विस्तृत जांच की जाएगी। 
जिन लाइनों में मामूली खराबी है और 
जिन्हें मरम्मत से सुरक्षित बनाया जा 
सकता है, उन्हें सीआईपीपी यानी 
क्योर-इन-प्लेस पाइप तकनीक के 
माध्यम से मजबूत करने पर विचार 

किया जाएगा। इस तकनीक में सड़क 
की बड़े स्तर पर खुदाई किए बिना 
पुरानी पाइप के भीतर नई मजबूत परत 
तैयार की जाती है। वहीं, जिन सीवर 
या ड्रेनेज लाइनों की स्थिति बेहद 
खराब होगी या जिनकी क्षमता मौजूदा 
जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नहीं होगी, 
उन्हें बदलने का निर्णय लिया जाएगा। 
     जीएमडीए का उद्देश्य केवल 
सड़क की सतह की मरम्मत करना 
नहीं, बल्कि सड़क के नीचे मौजूद 
नेटवर्क की मूल समस्या का समाधान 
करना है। जीएमडीए के सीईओ पीसी 
मीणा के अनुसार, सीवर और स्ट्रॉम 
वाटर ड्रेन नेटवर्क का सर्वे कराया 
जाएगा। जरूरत के अनुसार लाइनों की 
मरम्मत या उन्हें बदलने का फैसला 
लिया जाएगा।

गुरुग्राम में 600 किलोमीटर सीवर-ड्रेनेज नेटवर्क का होगा सर्वे

हरियाणा विधानसभा सत्र से पहले 
कांग्रेस के रोष प्रदर्शन के दौरान पुलिस 
के साथ हुई कथित धक्का-मुक्की को 
लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स 
ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर 
गंभीर आरोप लगाए। 
   विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया 
से बातचीत में वत्स ने दावा किया 
कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी 
चेतावनी के उनके साथ धक्का-मुक्की 
और हाथापाई की, जिसमें उन्हें चोटें 
आई हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि 
प्रदर्शन के दौरान उनके हाथ में न 
तो कोई पोस्टर था और न ही बैनर। 
इसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ 
कथित तौर पर बदसलूकी की। उन्होंने 
आरोप लगाया कि एक निर्वाचित 

जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का 
व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर 
गंभीर सवाल खड़े करता है। वत्स 
ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई को 
केवल उनके साथ हुई घटना के तौर 
पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह 
संविधान से जुड़ा मामला है। 
  जब चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ 
इस तरह का व्यवहार हो सकता है 
तो आम नागरिकों के साथ पुलिस 
का रवैया कैसा होगा, इसका अंदाजा 
लगाया जा सकता है।

पुलिस से धक्का-मुक्की पर भड़के कुलदीप 
वत्स, बोले कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देंगे

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

पंजोखरा साहिब विवाद के बाद 
दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे 
जाम करने के मामले में हिरासत में 
लिए गए सिख युवाओं की रिहाई का 
सिलसिला जारी है। 
   हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ सिख 
संगत की बैठक के बाद युवाओं के 
खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने और 
उन्हें चरणबद्ध तरीके से रिहा करने का 
आश्वासन दिया गया था। इसी कड़ी में 

एक और सिख युवक जेल से बाहर 
आया। उसकी रिहाई की सूचना मिलते 
ही बड़ी संख्या में सिख संगत उसे लेने 
के लिए पहुंची।
   जेल से बाहर आने के बाद युवक 
को सबसे पहले गुरुद्वारा पंजोखरा 
साहिब ले जाया गया, जहां उसने गुरु 
घर में माथा टेका और अरदास कर 
आशीर्वाद लिया। इस दौरान संगत 
ने उसका स्वागत किया। युवाओं की 
रिहाई को लेकर सिख संगत लगातार 
सरकार के संपर्क में है और मुख्यमंत्री 
के साथ हुई बैठक के बाद बाकी 

युवाओं की रिहाई की उम्मीद जताई 
जा रही है। पंजोखरा साहिब विवाद के 
बाद सिख संगत ने दिल्ली-अमृतसर 
नेशनल हाईवे पर जाम लगाया था। 
प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान 
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच 
टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। 
पुलिस ने लाठीचार्ज कर हाईवे को 
खाली करवाया था। 
   घटना के बाद पुलिस ने कई सिख 
युवाओं को हिरासत में लिया था। इसी 
बीच हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट 
कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा 
ने गुरसिमरन सिंह मंड को एक बार 
फिर चेतावनी दी है। झिंडा ने कहा कि 
गुरसिमरन सिंह मंड ने अभी तक माफी 
नहीं मांगी है। उन्हें शुकराना अरदास से 
पहले माफी मांग लेनी चाहिए।

पंजोखरा साहिब विवाद: एक और सिख युवक जेल 
से रिहा, झिंडा ने गुरसिमरन मंड को दी चेतावनी

समर न्यूज | भिवानी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन की 
मजबूती और एकजुटता का संदेश देने 
पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय 
दत्त के सामने ही पार्टी की अंदरूनी 
गुटबाजी सामने आ गई। 
  भिवानी के तिलक भवन में 
आयोजित जिलास्तरीय संवाद बैठक 
के दौरान पूर्व विधायक रामकिशन 
फौजी और बवानीखेड़ा से कांग्रेस 
प्रत्याशी रहे प्रदीप नरवाल के समर्थक 
आमने-सामने आ गए। विवाद इतना 
बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तीखी 
नोकझोंक, नारेबाजी और हाथापाई की 
स्थिति बन गई। अचानक हुए हंगामे 
से बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो 
गया और प्रदेश प्रभारी को भी कुछ 

समय के लिए बोलने का मौका नहीं 
मिला। दरअसल, कांग्रेस की ओर से 
तिलक भवन में जिलास्तरीय संवाद 
बैठक आयोजित की गई थी। बैठक 
का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद 
करना और संगठन को बूथ स्तर 
तक मजबूत करने के साथ आगामी 
राजनीतिक गतिविधियों की रणनीति 
पर चर्चा करना था। 
  संजय दत्त बवानीखेड़ा विधानसभा 
क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित 
करते हुए संगठन में एकजुट होकर 
काम करने की नसीहत दे रहे थे। इसी 

दौरान पार्टी के भीतर चल रहे पुराने 
मतभेद आरोप-प्रत्यारोप में बदल गए। 
बैठक में प्रदीप नरवाल के समर्थकों 
ने पूर्व विधायक रामकिशन फौजी पर 
विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी 
विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का 
आरोप लगाया। 
  नरवाल समर्थकों ने पार्टी हाईकमान 
से फौजी के खिलाफ कार्रवाई करने 
और उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग 
तक उठा दी। बैठक में मौजूद फौजी 
समर्थक भी सामने आ गए और उन्होंने 
इसका विरोध किया। रामकिशन फौजी 
के समर्थकों का आरोप था कि बैठक 
में उनके नेता को अपनी बात रखने का 
उचित अवसर नहीं दिया गया। इसी 
मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में बहस तेज 
होती चली गई।

भिवानी कांग्रेस बैठक में फौजी-नरवाल 
गुट भिड़े, नारेबाजी से मच गया हंगामा

समर न्यूज | फरीदाबाद

फरीदाबाद में  दोपहर ड्यूटी के दौरान 
दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा 
पुलिस के दो जवानों की मौत हो 
गई। पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी 
में राइडर ड्यूटी पर तैनात नवीन और 
अभिषेक को सोहना रोड पर सरूरपुर 
के पास तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से 
टक्कर मार दी। 
   हादसे में दोनों पुलिसकर्मी गंभीर 
रूप से घायल हो गए। नवीन ने मौके 
पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अभिषेक 
की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों 
जवान सुबह राइडर मोटरसाइकिल 
लेकर ड्यूटी पर निकले थे। दोपहर में 
वे गश्त करते हुए सोहना रोड से गुजर 
रहे थे। सरूरपुर के पास पीछे से आए 

तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को 
टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों 
सड़क पर गिर गए और डंपर उन्हें 
कुचलता हुआ निकल गया। दोनों ने 
हेलमेट पहन रखा था।
   हादसा इतना भीषण था कि राइडर 
मोटरसाइकिल डंपर के नीचे फंस गई 
और करीब 50 मीटर तक घिसटती 
चली गई। हादसे के बाद चालक 
डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो 
गया। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस 
को सूचना देने के लिए डायल 112 
पर फोन किया। एंबुलेंस नहीं पहुंची, 

पिकअप से अस्पताल ले गए। हादसे 
के बाद घायलों को समय पर चिकित्सा 
सहायता नहीं मिलने को लेकर भी 
सवाल उठ रहे हैं। दोनों पुलिसकर्मी 
काफी देर तक सड़क पर घायल 
अवस्था में पड़े रहे। पुलिस करीब 
15 से 30 मिनट में पहुंच गई, लेकिन 
एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी।
   जब एंबुलेंस नहीं पहुंची तो मौके पर 
उपलब्ध पिकअप वाहन की मदद से 
दोनों घायल जवानों को अस्पताल ले 
जाया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों 
को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की 
पहचान नवीन और अभिषेक के रूप 
में हुई है। नवीन भिवानी जिले के डांग 
कला गांव का रहने वाला था, जबकि 
अभिषेक भिवानी शहर के जैन चौक 
स्थित अलबेला गली का निवासी था। 

फरीदाबाद: डंपर ने दो पुलिसकर्मियों को कुचला 
दोनों की मौत, एंबुलेंस पहुंचने में देरी पर सवाल

समर न्यूज | नारनौल

नारनौल के घाटासेर गांव में देर रात 
विवाद के दौरान एक युवक पर गोली 
चलाने का मामला सामने आया है। 
फायरिंग में अतर सिंह नामक युवक के 
पेट में गोली लगी, जिससे वह गंभीर 
रूप से घायल हो गया। प्राथमिक 
उपचार के बाद उसकी हालत को 
देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर 
रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव 
में हड़कंप मच गया और पुलिस ने 
मामले की जांच शुरू कर दी है।
   पुलिस के अनुसार, घटना रात 
करीब 11 बजे की है। प्रारंभिक जांच 
में सामने आया है कि अतर सिंह 
अपने भतीजे की गाड़ी में तोड़फोड़ 
होने के बाद विकास उर्फ घाटा के घर 
के बाहर पहुंचा था। वहां दोनों के बीच 

किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। 
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और 
आरोप है कि विकास ने अतर सिंह पर 
गोली चला दी।
   फायरिंग के दौरान गोली अतर सिंह 
के पेट में जा लगी। गोली लगने के 
बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर 
गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते 
ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे 
और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 
घायल को उपचार के लिए अस्पताल 
पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति 
को देखते हुए डॉक्टरों ने जयपुर रेफर 
कर दिया।

नारनौल में युवक पर फायरिंग 
पेट में लगी गोली, हालत गंभीर

समर न्यूज | नारनौल

मतदाता सूचियों के विशेष गहन 
पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य 
में लापरवाही बरतना नारनौल 
विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल 
अधिकारी (बीएलओ) गजराज को 
भारी पड़ गया। 
   निर्धारित जिम्मेदारी के निर्वहन में 
उदासीनता और बार-बार निर्देश दिए 
जाने के बावजूद कार्य में अपेक्षित 
सुधार नहीं होने पर जिला निर्वाचन 
अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव 
से निलंबित करने के आदेश जारी 
किए हैं। साथ ही उनके खिलाफ 
अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
को सिफारिश भेजी गई है। जिला 

निर्वाचन कार्यालय नारनौल की ओर 
से 26 अगस्त को जारी आदेश के 
मुताबिक, नारनौल के एसडीएम 
ने 21 अगस्त को जिला निर्वाचन 
अधिकारी को पत्र भेजकर बीएलओ 
गजराज की कार्यप्रणाली की 
जानकारी दी थी। पत्र में बताया गया 
कि गजराज नारनौल विधानसभा 
क्षेत्र के पार्ट नंबर 11 और 70 
में बीएलओ के रूप में तैनात हैं। 
लगातार लापरवाही बरतने और सौंपे 
गए कार्य के प्रति उदासीन रवैया 
अपनाने की बात सामने आई।

एसआईआर में लापरवाही पर 
बीएलओ को किया निलंबित

अंकुर कपूर | चंडीगढ़
समर न्यूज 

हरियाणा विधानसभा के सत्र की 
कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस 
ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते 
हुए रोष प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष 
भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 
कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा 
परिसर की ओर मार्च किया और 
विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर 
सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों 

ने सरकार पर आम लोगों से जुड़े 
महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करने 
का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने 
कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े 
विषयों को विधानसभा में प्रमुखता 
से उठाया जाएगा और सरकार से 
इन पर जवाब मांगा जाएगा।
   कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न मांगों 
को लेकर अपनी आवाज बुलंद 
करते हुए सरकार की नीतियों पर 
सवाल खड़े किए। प्रदर्शन के चलते 
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 
ही चंडीगढ़ में राजनीतिक माहौल 

गर्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर 
सिंह हुड्डा की अगुवाई में हुए इस 
प्रदर्शन में कांग्रेस के कई विधायक 
शामिल रहे। पार्टी नेताओं का कहना 
है कि विधानसभा सत्र के दौरान 
जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती 
के साथ उठाया जाएगा और सरकार 
को जनता के सवालों का जवाब 
देना होगा। 
  वहीं, विधानसभा सत्र से पहले 
कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रदेश की 
सियासत में विपक्ष के आक्रामक 
रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

हरियाणा विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, हुड्डा के नेतृत्व में उठाए मुद्दे

बलिंदर कुमार | कैथल
समर न्यूज 

हरियाणा में राजस्व विभाग के 
पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल 
गुरुवार को सातवें दिन भी जारी रही। 
नए सॉफ्टवेयर और पोर्टल में आ 
रही तकनीकी दिक्कतों समेत अपनी 
आठ सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी 
आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के 
कारण तहसीलों में राजस्व संबंधी 
कामकाज प्रभावित हुआ है और 
बड़ी संख्या में फाइलें तथा इंतकाल 
के मामले लंबित हो गए हैं।
   दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो 
एसोसिएशन के आह्वान पर पटवारी 
और कानूनगो जिला मुख्यालयों पर 
धरना देकर सरकार के खिलाफ 
नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का 
कहना है कि नए सॉफ्टवेयर और 
पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण 
काम करने में लगातार परेशानियां आ 
रही हैं। इन समस्याओं के समाधान 
की मांग को लेकर वे सरकार से 
कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
   हड़ताल का असर कैथल समेत 
प्रदेश के कई जिलों में राजस्व कार्यों 
पर दिखाई दे रहा है। इंतकाल, भू-
अभिलेख से जुड़े कार्य और अन्य 
राजस्व मामलों के निपटारे में देरी 
हो रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे समेत 
विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य भी 
प्रभावित हुए हैं।
   वहीं, राजस्व कार्यों के प्रभावित 
होने के बाद भू-अभिलेख निदेशालय 
ने अनुपस्थित कर्मचारियों को लेकर 
सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए 

हैं। इससे कर्मचारियों और विभाग के 
बीच गतिरोध और बढ़ने की स्थिति 
बन गई है।
   धरने पर बैठे पटवारियों का कहना 
है कि अभी तक सरकार या प्रशासन 
की ओर से एसोसिएशन को 
बातचीत के लिए कोई औपचारिक 
प्रस्ताव नहीं मिला है। कर्मचारियों ने 
सरकार से जल्द वार्ता कर उनकी 
मांगों का समाधान करने की अपील 
की है, ताकि वे दोबारा ड्यूटी पर 
लौटकर लोगों के राजस्व संबंधी 
कार्य निपटा सकें।
  एसोसिएशन ने सरकार को 
चेतावनी देते हुए कहा कि 

कर्मचारियों की मांगों पर जल्द 
सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया 
तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा 
सकता है। संगठन का कहना है कि 
हड़ताल के कारण आम जनता को 
होने वाली परेशानी के लिए सरकार 
और संबंधित प्रशासनिक विभाग 
जिम्मेदार होंगे।
   धरने में पटवारियों और कानूनगो 
ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी 
करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा 
करने की मांग की। कर्मचारियों ने 
स्पष्ट किया कि जब तक उनकी 
समस्याओं का समाधान नहीं होता, 
तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

कैथल में पटवारी-कानूनगो की हड़ताल सातवें 
दिन भी जारी, हजारों राजस्व फाइलें अटकीं

समर न्यूज | बहादुरगढ़

सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज गलत 
संपत्तियों ने बहादुरगढ़ के गरीब और 
श्रमिक परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी 
हैं। कई ऐसे लोगों के नाम परिवार 
पहचान पत्र में एक से लेकर 13 
तक प्लाटों की प्रॉपर्टी आईडी दर्ज हो 
गई हैं, जबकि उनके पास खुद की 
जमीन या मकान तक नहीं है। संपत्ति 
दर्ज होने के कारण कई परिवार 
बीपीएल सूची से बाहर हो गए और 
उन्हें सरकारी राशन समेत अन्य 
योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो 
गया। अब प्रभावित लोग रिकॉर्ड 
ठीक करवाने के लिए एसडीएम 
कार्यालय और नगर परिषद के 
चक्कर काट रहे हैं।
   आर्य नगर निवासी ईश्वर भी 
ऐसे ही प्रभावित लोगों में शामिल 
हैं। उन्होंने बताया कि वह मूल रूप 
से रेवाड़ी से हैं और बहादुरगढ़ में 
किराये की जगह पर मिट्टी के सकोरे 
और अन्य बर्तन बनाकर परिवार का 
पालन-पोषण करते हैं। उनके परिवार 
में पत्नी और बेटी हैं। उनके पास 
खुद का कोई प्लाट नहीं है। पहले 
उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ था, 
जिसके जरिए उन्हें हर महीने राशन 
और तेल मिल जाता था।
   ईश्वर के अनुसार, कुछ दिन पहले 
जब वह राशन डिपो पर पहुंचे तो 
पता चला कि उनका नाम बीपीएल 

सूची से हटा दिया गया है। इसके 
बाद उन्होंने मामले की जांच करवाई 
तो पता चला कि परिवार पहचान 
पत्र में उनके नाम 13 अलग-अलग 
प्लाटों की प्रॉपर्टी आईडी दर्ज है। 
इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में एक बेटे 
का नाम भी दर्ज है, जबकि उनका 
कहना है कि उनका कोई बेटा नहीं 
है। गलत तरीके से दर्ज संपत्ति के 
कारण उनकी बीपीएल पात्रता 
प्रभावित हुई और सरकारी सुविधाएं 
बंद हो गईं।
   ईश्वर का मामला अकेला नहीं है। 
बहादुरगढ़ शहर में करीब 30 ऐसे 
मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 
गरीब, श्रमिक और किराये पर रहने 
वाले लोगों की फैमिली आईडी में 
एक से लेकर 13 तक प्लाटों की 
प्रॉपर्टी आईडी दर्ज मिली है। कई 
प्रभावित लोगों का कहना है कि 
उनके पास न तो अपनी जमीन है 
और न ही अपना मकान, इसके 

बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें  
कई संपत्तियों का मालिक दिखा  
दिया गया।
   बताया जा रहा है कि यह मामला 
नगर परिषद की ओर से कुछ महीने 
पहले चलाए गए प्रॉपर्टी आईडी 
सेल्फ सर्टिफिकेशन अभियान से 
जुड़ा है। बहादुरगढ़ में करीब 87 
हजार प्रॉपर्टी आईडी हैं, जिनमें 
से अब तक लगभग 40 हजार 
का सेल्फ सर्टिफिकेशन किया जा 
चुका है। आरोप है कि कुछ मामलों 
में कर्मचारियों ने घर-घर जाकर 
संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन 
करने के बजाय फैमिली आईडी 
में दर्ज नाम और मोबाइल नंबर 
के आधार पर प्रॉपर्टी आईडी का 
सत्यापन कर दिया।
   आरोप यह भी है कि एक ही 
नाम से कई प्रॉपर्टी आईडी मिलने 
पर फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल 
नंबर पर ओटीपी मंगवाकर एक ही 

व्यक्ति के नाम पर कई संपत्तियां 
प्रमाणित कर दी गईं। इस प्रक्रिया 
में वास्तविक संपत्ति मालिक और 
संबंधित परिवार की जानकारी का 
सही तरीके से मिलान नहीं हो सका। 
इसका सीधा असर उन लोगों पर 
पड़ा, जिनके नाम गलती से ऐसी 
संपत्तियां दर्ज हो गईं।
   बहादुरगढ़ में पिछले करीब तीन 
महीनों के दौरान लगभग 653 
परिवार बीपीएल सूची से बाहर 
हुए हैं। इनमें संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड 
के मामले भी शामिल हैं। नियमों 
के अनुसार शहरी क्षेत्र में परिवार 
पहचान पत्र में 200 वर्ग गज या 
उससे अधिक क्षेत्रफल का प्लाट 
दर्ज होने पर परिवार बीपीएल श्रेणी 
से बाहर हो सकता है। ऐसे में गलत 
प्रॉपर्टी आईडी दर्ज होने से पात्र 
परिवारों के सामने राशन और दूसरी 
सरकारी योजनाओं का लाभ खोने 
का संकट खड़ा हो गया है।
   जटिया मोहल्ला निवासी सुनीता ने 
बताया कि वह मेहनत-मजदूरी कर 
परिवार का पालन-पोषण करती हैं 
और उनके पास रहने के लिए भी 
अपना मकान नहीं है। इसके बावजूद 
उनकी फैमिली आईडी में सात प्लाटों 
की प्रॉपर्टी आईडी दर्ज हो गई। इसी 
वजह से उनका नाम बीपीएल सूची 
से बाहर हो गया। उन्होंने प्रशासन से 
रिकॉर्ड दुरुस्त कर उनका नाम दोबारा 
बीपीएल सूची में शामिल करने की 

मांग की है। बहादुरगढ़ निवासी 
सुमित्रा ने बताया कि तकनीकी 
गड़बड़ी के कारण उनकी फैमिली 
आईडी में आठ प्रॉपर्टी आईडी जुड़ 
गईं। इसे ठीक कराने के लिए उन्हें 
सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने 
पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इसी 
रिकॉर्ड के आधार पर उनका गरीब 
परिवार वाला राशन कार्ड भी कट 
गया है।
   वहीं श्रमिक सुनील का कहना 
है कि वह किराये के मकान में रहते 
हैं और मेहनत-मजदूरी कर परिवार 
का खर्च चलाते हैं। इसके बावजूद 
उनके नाम आठ प्लाटों की प्रॉपर्टी 
आईडी दर्ज कर दी गईं। उनका राशन 
कार्ड भी इसी वजह से प्रभावित हुआ 
है। उन्होंने प्रशासन से जल्द रिकॉर्ड 
ठीक करने की मांग की है।
   नगर परिषद बहादुरगढ़ के 
कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला 
के अनुसार, सेल्फ सर्टिफिकेशन 
के दौरान संबंधित कर्मचारियों की 
लापरवाही के कारण इस तरह की 
गलतियां हुई हैं। लोगों की शिकायतें 
मिलने के बाद मामलों की जांच 
कराई जा रही है और गलत प्रॉपर्टी 
आईडी से संबंधित डाटा को दुरुस्त 
किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों 
को उम्मीद है कि रिकॉर्ड में सुधार 
के बाद उन्हें दोबारा बीपीएल सूची 
और सरकारी योजनाओं का लाभ 
मिल सकेगा।

बीपीएल कार्ड धारकों को कागजों में बनाया 
करोड़पति, राशन समेत कई सुविधाएं बंद

पुरानी लाइनों की स्थिति, लीकेज वाले स्थान और कमजोर हिस्सों की पहचान की जाएगी, सड़क धंसने की घटनाओं पर लगेगी लगाम योजना

{गरीबों के नाम दर्ज हुए 13-13 प्लाट, कट गया बीपीएल राशन {बहादुरगढ़ में बड़ा रिकॉर्ड घोटाला या लापरवाही?
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अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज 

हमीरपुर के एडीसी अभिषेक गर्ग ने 
जिला प्रशासन के अधिकारियों को 
निर्देश दिए हैं कि नेपाल यात्रा पर गए 
स्थानीय लोगों से संपर्क न होने की 
स्थिति में इसकी सूचना तत्काल जिला 
प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र के माध्यम 
से भेजी जाए। 
   उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदारों, 
खंड विकास अधिकारियों व संबंधित 
विभागीय अधिकारियों को इस संबंध 
में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश 
दिए हैं। एडीसी ने बताया कि बुधवार 
को नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद 
गृह विभाग ने जिलों से नेपाल यात्रा पर 
गए लोगों की जानकारी मांगी है।

नेपाल गए लोगों से संपर्क 
न होने पर जल्द सूचना दें

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज 

स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हमीरपुर 
शहर में विवाद गहराता जा रहा है। शहर 
के गौड़ा इलाके में कुछ उपभोक्ताओं 
द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने से इनकार 
किए जाने के बाद विद्युत बोर्ड की ओर 
से उनके बिजली कनेक्शन काटे जाने 
का मामला सामने आया है। 
   कनेक्शन कटने से नाराज 
उपभोक्ताओं ने विद्युत बोर्ड और 
स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के 
खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार 
को उपभोक्ता कल्याण मंच के नेतृत्व 
में प्रभावित लोगों ने पुलिस अधीक्षक 
हमीरपुर से मुलाकात कर शिकायत 
सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की।
   उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट 
मीटर लगाने के लिए उन पर दबाव 
बनाया जा रहा है और विरोध करने पर 
बोर्ड तथा मीटर लगाने वाली कंपनी 
के कर्मचारी उन्हें डराने-धमकाने का 
प्रयास कर रहे हैं। लोगों का कहना 
है कि उन्होंने अपनी इच्छा से स्मार्ट 
मीटर लगवाने से इन्कार किया था, 
लेकिन इसके बावजूद उनके बिजली 
कनेक्शन काट दिए गए। इससे कई 
परिवारों को परेशानी का सामना करना 

पड़ रहा है।उपभोक्ता कल्याण मंच 
के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि 
उपभोक्ताओं की सहमति के बिना 
स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया 
जा रहा है। उनका आरोप है कि विरोध 
करने पर लोगों के बिजली कनेक्शन 
काटकर उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। 
   उन्होंने दावा किया कि शहर के एक 
अन्य क्षेत्र में भी कुछ उपभोक्ताओं के 
कनेक्शन काटे गए थे और एक परिवार 
को करीब एक महीने तक बिजली के 
बिना रहना पड़ा। 
   बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप के 
बाद उस परिवार की बिजली आपूर्ति 
बहाल की गई।सुरेश ठाकुर ने कहा 
कि मंच ने पुलिस अधीक्षक से विद्युत 
बोर्ड और स्मार्ट मीटर लगाने वाली 
कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर 
उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 
चेतावनी दी कि यदि काटे गए बिजली 
कनेक्शन जल्द बहाल नहीं किए गए तो 
विद्युत बोर्ड के अधिकारियों का घेराव 
किया जाएगा और कार्यालय के बाहर 
धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

स्मार्ट मीटर को लेकर हमीरपुर में बढ़ा विवाद

राहुल चावला | कांगड़ा
समर न्यूज 

कांगड़ा के निफ्ट परिसर में आयोजित 
‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम में 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 
युवाओं, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से 
संवाद कर खेलों के विकास को लेकर 
सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य 
की तैयारियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री 
ने खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं 
उपलब्ध कराने, आधुनिक आधारभूत 
ढांचे के विस्तार और युवाओं की खेलों 
में भागीदारी बढ़ाने से जुड़े विषयों पर 
अपने विचार साझा किए। 
   कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों 
और युवाओं ने प्रधानमंत्री के संवाद 
को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 
इससे खेलों के प्रति जागरूकता और 
उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं 
ने खेलों के साथ-साथ देश के प्रति 
जिम्मेदारी, नशे के खिलाफ अभियान 
और अन्य सामाजिक विषयों पर भी 
सवाल और सुझाव रखे। प्रधानमंत्री 

के प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम में 
पहुंचे कांगड़ा-चंबा सांसद डॉ. राजीव 
भारद्वाज ने युवाओं से संवाद किया। 
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में युवाओं ने 
खुलकर अपने विचार रखे और खेलों 
के विकास सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों 
पर चर्चा की। 
   उन्होंने कहा कि युवाओं के सुझावों 
और उनकी अपेक्षाओं को समझकर 
उन्हें संसद के माध्यम से आगे रखने 
का प्रयास किया जाएगा। डॉ. राजीव 
भारद्वाज ने ‘खेलो इंडिया संवाद’ के 
आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख 
मांडविया और ‘माई भारत’ संगठन 
का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 
ऐसे कार्यक्रम युवाओं को खेलों के क्षेत्र 
में आगे बढ़ने और देश के लिए बेहतर 
प्रदर्शन करने की प्रेरणा देते हैं।

पीएम के ‘खेलो इंडिया संवाद’ से 
कांगड़ा में युवाओं में बढ़ा उत्साह

राकेश | ऊना
समर न्यूज 

नेपाल में हाल ही में हुई प्राकृतिक 
आपदा के मद्देनजर ऊना जिला 
प्रशासन ने जिले से संबंधित उन लोगों 
की जानकारी उपलब्ध करवाने की 
अपील की है, जो आपदा के समय 
नेपाल में मौजूद थे और अब तक 
अपने परिजनों या परिचितों के संपर्क 
में नहीं आ पाए हैं।
   उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि 
यदि ऊना जिले का कोई व्यक्ति, 
परिजन, रिश्तेदार या परिचित आपदा 
के दौरान नेपाल में मौजूद था और 
वर्तमान में उससे संपर्क स्थापित नहीं 
हो पा रहा है, तो उसकी जानकारी 
तत्काल जिला प्रशासन के साथ साझा 
की जाए। उन्होंने लोगों से संबंधित 
व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, 
नेपाल में ठहरने का स्थान और अन्य 
उपलब्ध विवरण उपलब्ध करवाने का 
आग्रह किया।
   प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं को 
संबंधित अधिकारियों एवं स्तरों पर 
साझा कर आवश्यक समन्वय स्थापित 
किया जाएगा। साथ ही, प्रभावित 
व्यक्तियों व उनके परिजनों तक 
हरसंभव सहायता पहुंचाने के प्रयास 
किए जाएंगे। उपायुक्त ने सत्यापित 
जानकारी देने की अपील की। 

नेपाल आपदा में  
ऊना के संपर्कविहीन 

लोगों की सूचना दें

संजू | शिमला
समर न्यूज 

नेपाल में हुई भीषण प्राकृतिक त्रासदी 
पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख 
व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 
नेपाल में आई आपदा बेहद गंभीर है 
और सूत्रों के अनुसार 133 भारतीय 
नागरिकों के लापता होने की सूचना 
सामने आई है। 
   हालांकि, हिमाचल प्रदेश के किसी 
नागरिक के लापता होने को लेकर 
अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 
उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त 
नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इतनी 
बड़ी आपदा में बड़ी संख्या में लोगों 
की जान जाना बेहद पीड़ादायक और 
आघात पहुंचाने वाला है।मुख्यमंत्री 

ने नेपाल की त्रासदी को जलवायु 
परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से जोड़ते हुए 
कहा कि मौसम का स्वरूप तेजी से 
बदल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 
वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में 
आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी 
उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को 
लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना 
है कि आने वाले समय में इसका 
असर हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ 
उत्तराखंड और पूरे हिमालयी क्षेत्र में 
देखने को मिल सकता है।
   नेपाल में हुई त्रासदी के बाद हिमाचल 
प्रदेश विधानसभा में दिवंगत लोगों की 
आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का 
मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा 
कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव 
केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं 
रहता। हिमालयी राज्यों में भौगोलिक 

परिस्थितियां समान होने के कारण एक 
क्षेत्र में सामने आने वाली घटनाएं दूसरे 
क्षेत्रों के लिए भी चेतावनी का संकेत 
हो सकती हैं।
   सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023-
24 की आपदाओं के बाद हिमाचल 
प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को 
लेकर लगातार बैठकें की हैं। तेज 
बारिश, बादल फटने और नदियों में 
अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियों को 
देखते हुए प्रशासन को समय रहते 
अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए जाते 
हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में 
प्रदेश में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, 

लेकिन जिन क्षेत्रों में तेज बारिश या 
बादल फटने की घटनाएं होती हैं, वहां 
स्थानीय प्रशासन को पहले से सतर्क 
किया जाता है, ताकि जान-माल के 
नुकसान को कम किया जा सके।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु 
परिवर्तन व लगातार बढ़ रही प्राकृतिक 
आपदाओं के प्रभाव का केवल 
हिमाचल या भारत में ही नहीं, बल्कि 
पूरे एशियाई क्षेत्र में व्यापक अध्ययन 
किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने 
बताया कि हिमाचल में वर्ष 2023-24 
की आपदाओं के बाद उन्होंने केंद्रीय 
गृह मंत्री से मुलाकात कर आईआईटी, 
पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की 
टीम के माध्यम से विस्तृत अध्ययन 
करवाने की मांग की थी। इसके बाद 
विशेषज्ञों की एक टीम हिमाचल प्रदेश 
में अध्ययन के लिए पहुंची थी। सुक्खू 

ने कहा कि उनके अनुभव के आधार 
पर बादल फटने की घटनाओं के पीछे 
जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो 
सकता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों 
में भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। 
पहाड़ों के कटाव के बाद कुछ समय 
तक भूस्खलन की घटनाएं होती रहती 
हैं और परिस्थितियों को सामान्य होने 
में समय लगता है। 
   प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 
1500 करोड़ रुपये की राहत राशि 
के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 
इसकी प्रक्रिया फिलहाल दिल्ली 
स्तर पर चल रही है। जब तक केंद्र 
सरकार की ओर से औपचारिक 
मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक 
हिमाचल प्रदेश यह नहीं मान सकता 
कि राहत की 1500 करोड़ रुपये की 
राशि राज्य को मिल चुकी है। 

नेपाल त्रासदी पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया दुख
जलवायु परिवर्तन को बताया बढ़ती आपदाओं की बड़ी वजहआपदा

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज 

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के 
एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम 
हटाने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर 
सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल का 
वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने 
स्वागत किया है। 
   उन्होंने इसे सामाजिक समानता 
और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में 
साहसिक एवं ऐतिहासिक फैसला 
करार दिया।हमीरपुर में पत्रकारों से 
बातचीत में डॉ. वर्मा ने कहा कि 
स्कूल और शिक्षण संस्थान बच्चों में 
समानता, भाईचारे और मानवता की 
भावना विकसित करने के केंद्र हैं। 
ऐसे में प्रवेश के समय ही किसी बच्चे 
की पहचान उसकी जाति से करना 

उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 
एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम 
हटाने की पहल आने वाली पीढ़ियों 
में समानता की सोच को मजबूत 
करने वाला कदम है।
   डॉ. वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री 
सुक्खू ने वर्षों से चली आ रही 
व्यवस्था पर नए दृष्टिकोण से विचार 
करने का साहस दिखाया है। समाज 
को जातिगत आधार पर बांटने के 
बजाय प्रत्येक बच्चे को सबसे पहले 
एक समान नागरिक के रूप में देखने 
की सोच आधुनिक और मजबूत 
समाज की नींव रखेगी। उन्होंने कहा 

कि यह निर्णय मुख्यमंत्री की समानता 
और व्यवस्था परिवर्तन की सोच को 
धरातल पर उतारने वाला महत्वपूर्ण 
कदम है।वहीं, भाजपा नेताओं द्वारा 
विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ 
नो-प्रिविलेज मोशन लाने के मुद्दे 
पर डॉ. वर्मा ने भाजपा पर राजनीति 
करने का आरोप लगाया। 
   उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के 
मुद्दे को लेकर भाजपा जनता का ध्यान 
वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास 
कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘वंदे 
मातरम्’ देश की आजादी के आंदोलन 
से जुड़ी वह भावना है, जिसके लिए 
अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते-
हंसते अपना बलिदान दिया। ऐसे 
संवेदनशील विषय पर राजनीति करने 
के बजाय जनहित के मुद्दों पर चर्चा 
होनी चाहिए।

एडमिशन फॉर्म से जाति कॉलम हटाने 
का फैसला ऐतिहासिक: डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा

विकास | चिंतपूर्णी
समर न्यूज 

भरवाईं के नजदीक मोगा सरायं में 
उस समय अफरा-तफरी मच गई, 
जब सराय के अंदर स्थित मंदिर में 
लोगों ने एक विशाल अजगर को 
देखा। अचानक अजगर दिखाई देने 
से वहां मौजूद लोगों में दहशत का 
माहौल बन गया और लोग सुरक्षित 
स्थानों पर चले गए।
   अजगर की सूचना मिलते ही 
पूर्व वार्ड पंच वीरेंद्र कुमार मौके पर 
पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता 
को देखते हुए तुरंत वन विभाग के 
अधिकारियों को मामले की जानकारी 

दी। सूचना मिलने के बाद वन 
विभाग की टीम आवश्यक उपकरणों 
के साथ मौके पर पहुंची।

वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी 
सावधानी और सतर्कता के साथ 
रेस्क्यू अभियान चलाया। काफी 
मशक्कत के बाद विशाल अजगर 
को सुरक्षित तरीके से काबू में लिया 
गया। इसके बाद उसे आबादी वाले 
क्षेत्र से दूर ले जाकर प्राकृतिक जंगल 
में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
   वन विभाग की टीम की तत्परता 
और सूझबूझ से समय रहते अजगर 
को रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे 
किसी भी अप्रिय घटना की आशंका 
टल गई। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी 
वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की 
सराहना की। घटना के बाद लोगों ने 
राहत की सांस ली।

भरवाईं के पास सराय में निकला विशाल 
अजगर, वन विभाग ने जंगल में छोड़ा संजू | शिमला

समर न्यूज 

सेब सीजन के बीच कोटखाई क्षेत्र 
में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर 
सामने आ रही दिक्कतों को सरकार 
ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री 
रोहित ठाकुर ने गुरुवार को संबंधित 
विभागों और जिला प्रशासन के साथ 
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर 
एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को एक 
सप्ताह के भीतर सामान्य करने के 
निर्देश दिए। 
   सेब सीजन के दौरान उपभोक्ताओं 
को रसोई गैस की कमी का सामना 
नहीं करना पड़े और आपूर्ति में किसी 
भी तरह की लापरवाही स्वीकार 
नहीं की जाएगी। बैठक में मंत्री ने 
कोटखाई क्षेत्र की कुछ पंचायतों को 

नारकंडा गैस एजेंसी से जोड़ने की 
प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। 
उनका कहना था कि इससे क्षेत्र में 
एलपीजी वितरण व्यवस्था मजबूत 
होगी और उपभोक्ताओं को समय 
पर सिलेंडर उपलब्ध कराने में  
मदद मिलेगी। 
   उन्होंने विभागीय अधिकारियों 
को सभी आवश्यक औपचारिकताएं 
प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने 
के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के 
अनुसार कोटखाई क्षेत्र में करीब 
15,400 एलपीजी कनेक्शन हैं। 

वहीं, कलबोग क्षेत्र में लगभग 
1,200 कनेक्शनधारक हैं। इनमें से 
करीब 600 उपभोक्ताओं को गैस 
की आपूर्ति की जा चुकी है, जबकि 
लगभग 600 कनेक्शनों का बैकलॉग 
अभी बाकी है। बैकलॉग को जल्द 
समाप्त करने के लिए 250 एलपीजी 
सिलेंडरों की खेप भेजने की प्रक्रिया 
शुरू कर दी गई है।
   रोहित ठाकुर ने गुम्मा में नई गैस 
एजेंसी खोलने के प्रस्ताव पर भी 
तेजी से कार्रवाई करने को कहा। 
इसके अलावा कलबोग क्षेत्र में नई 
गैस एजेंसी स्थापित करने के लिए 
आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश 
दिए गए। मंत्री ने बैकलॉग वाले 
क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर 
सिलेंडर पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं 
को निर्धारित समय में गैस उपलब्ध 

करवाने के निर्देश दिए। खन्नेटी-पुड़ग 
क्षेत्र में 500 कनेक्शनों की आपूर्ति 
जारी किए जाने की जानकारी भी 
दी गई। उन्होंने शेष प्रभावित क्षेत्रों 
में भी व्यवस्था जल्द बहाल करने 
को कहा। 
  उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप 
ने आश्वस्त किया कि जिला 
प्रशासन संबंधित विभागों के साथ 
समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के 
भीतर समस्या के समाधान के लिए 
प्रभावी कदम उठाएगा।
   बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
गौरव सिंह, अतिरिक्त पुलिस 
अधीक्षक मेहर पंवार, अतिरिक्त 
पुलिस अधीक्षक गौरवजीत, जिला 
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र 
कुमार धीमान सहित संबंधित 
विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कोटखाई में एक हफ्ते में पटरी पर आएगी एलपीजी आपूर्ति, प्रशासन को निर्देश

मंजूर पठान | चम्बा
समर न्यूज 

चम्बा जिला के चुराह विधानसभा 
क्षेत्र के उपमंडल कोटी में इस 
मानसून सीजन के दौरान लोक 
निर्माण विभाग को करीब 1 करोड़ 
95 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 
   विभाग ने नुकसान का आकलन 
कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च 
अधिकारियों को भेज दी है। वहीं, 
क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य 
सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के 
लिए विभाग को पीडीएनए के तहत 
कुछ बजट भी प्राप्त हुआ है।लोक 
निर्माण विभाग अब प्राप्त बजट के 
आधार पर जल्द ही टेंडर प्रक्रिया 
शुरू करने की तैयारी में है, ताकि 
मानसून के दौरान हुए नुकसान की 
समय रहते भरपाई की जा सके। 
   अन्य प्रभावित कार्यों के लिए 
अतिरिक्त बजट की मांग भी उच्च 
अधिकारियों से की गई है। मानसून 

के दौरान क्षेत्र में लगातार बारिश के 
चलते कई स्थानों पर सड़कें प्रभावित 
हुईं। ऐसे में लोगों को यातायात संबंधी 
परेशानी न हो, इसके लिए लोक 
निर्माण विभाग की टीमें लगातार 
मौके पर डटी रहीं। विभाग की ओर 
से संवेदनशील स्थानों पर मशीनरी 
तैनात की गई और सड़क मार्गों को 
बहाल करने के लिए लगातार प्रयास 
किए गए। एसडीओ लोक निर्माण 
विभाग उपमंडल कोटी संजीव कुमार 
अत्री ने बताया कि मानसून के पूरे 
सीजन में विभाग लगातार सेवाएं देता 

रहा। जहां भी सड़कें बाधित हुईं, वहां 
मशीनरी लगाकर उन्हें खोलने के 
प्रयास किए गए। 
   उन्होंने कहा कि अब तक करीब 
1 करोड़ 95 लाख रुपये के नुकसान 
का आकलन हुआ है।उन्होंने बताया 
कि पीडीएनए के तहत प्राप्त बजट से 
जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 
इसके अलावा जिन कार्यों के लिए 
अभी बजट उपलब्ध नहीं हुआ है, 
उनके लिए भी धनराशि की मांग की 
गई है, ताकि विकास एवं मरम्मत 
कार्य शुरू करवाए जा सकें।

चंबा: चुराह में मानसून से पीडब्ल्यूडी को 1.95 करोड़ 
रुपये का नुकसान, जल्द शुरू होंगे मरम्मत कार्य

राकेश | ऊना
समर न्यूज 

पीर निगाह मंदिर के संचालन को 
लेकर चल रहा विवाद लगातार तूल 
पकड़ता जा रहा है। कई दिनों से 
जारी आंदोलन के बीच रक्षाबंधन 
से एक दिन पहले बसौली पंचायत 
की महिलाओं, ग्रामीणों और भाजपा 
कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 
ऊना शहर में रोष रैली निकाली 
और सरकार के खिलाफ जमकर 
नारेबाजी की।
   रोष रैली लोक निर्माण विभाग 
के रेस्ट हाउस से शुरू हुई, जो 
डीसी कॉलोनी, मुख्य बाजार और 
रेड लाइट चौक से होते हुए शहर 
के विभिन्न हिस्सों से गुजरी और 
एमसी पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। 
रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं 
और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस 
दौरान भाजपा के पदाधिकारी और 
कार्यकर्ता भी ग्रामीणों के साथ 
मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों 
में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को 
उठाया और पीर निगाह मंदिर का 

संचालन दोबारा बसौली पंचायत को 
सौंपने की मांग की।
   मीडिया से बातचीत में जिला 
परिषद सदस्य एवं गांववासी अनु 
ठाकुर ने कहा कि पीर निगाह मंदिर 
सरकार का नहीं, बल्कि गांव का 
मंदिर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण 
मंदिर का संचालन वापस लेकर ही 
रहेंगे। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं 
होती, तब तक आंदोलन इसी तरह 
जारी रहेगा।
   ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर 
पूर्व विधायक सतपाल रायजादा पर 
भी निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों 
का आरोप है कि पूर्व विधायक अब 
तक आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से 
मिलने नहीं पहुंचे और न ही मंदिर 
का संचालन वापस दिलाने के लिए 

उनके पक्ष में आवाज उठाई। ग्रामीणों 
ने आरोप लगाया कि इसके बजाय 
उन्हें मामले दर्ज करने की धमकियां 
दी जा रही हैं।महिलाओं ने कहा कि 
रक्षाबंधन जैसे पर्व से एक दिन पहले 
उन्हें अपनी मांगों को लेकर सड़कों 
पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट 
किया कि मंदिर के संचालन का 
अधिकार वापस मिलने तक महिलाएं 
और ग्रामीण पीछे हटने वाले नहीं हैं।
   प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त ऊना 
से पूरे मामले में जल्द हस्तक्षेप कर 
समाधान निकालने की मांग की है। 
उनका कहना है कि जब तक पीर 
निगाह मंदिर का संचालन वापस 
बसौली पंचायत को नहीं सौंपा जाता, 
तब तक उनका आंदोलन और संघर्ष 
लगातार जारी रहेगा।

सड़कों पर उतरीं महिलाएं, पीर निगाह मंदिर 
का संचालन बसौली पंचायत को सौंपने की मांग

संजू | शिमला
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश में दिवाली से लॉटरी 
शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव 
को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो 
गया है। भाजपा ने इस फैसले का 
विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार पर 
गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष 
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 
प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के 
नाम पर लॉटरी शुरू करने जा रही है, 
जबकि इसका सबसे ज्यादा असर 
आम परिवारों पर पड़ेगा। 
  जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 
लॉटरी के कारण पहले भी हिमाचल 
में कई परिवार आर्थिक संकट में 
पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कई लोगों 
ने लॉटरी की लत के चलते अपनी 
जमीन और दूसरी संपत्तियां तक बेच 
दी थीं। भाजपा सरकार ने इसी वजह 
से प्रदेश में लॉटरी को बंद किया था। 
   जयराम ने लॉटरी की तुलना नशे 
से करते हुए कहा कि इसकी आदत 
पड़ने के बाद व्यक्ति आर्थिक रूप 
से बर्बाद होने तक इससे बाहर 
नहीं निकल पाता। नेता प्रतिपक्ष ने 
सरकार पर अपने आर्थिक हितों को 
प्राथमिकता देने का आरोप लगाते 

हुए फैसले को तत्काल वापस लेने 
की मांग की। उन्होंने यह भी कहा 
कि जिस कंपनी को लॉटरी का टेंडर 
दिया गया है, उसकी भूमिका भविष्य 
में जांच का विषय बन सकती है। 
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया 
कि सरकार युवाओं को जुए और 
सट्टेबाजी की ओर धकेलने वाला 
कदम उठा रही है।
   वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 
ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 
हिमाचल में सिंगल लाइन या सिंगल 
डिजिट लॉटरी शुरू नहीं की जाएगी। 
उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉटरी को 
नियंत्रित तरीके से संचालित करने के 
लिए सरकार ने नियम और मानक 
संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी  
तैयार की है। सरकार का तर्क है 

कि देश के कई राज्यों में वैध और 
नियंत्रित तरीके से लॉटरी संचालित 
हो रही है। इसी तर्ज पर हिमाचल में 
भी लॉटरी शुरू करने की तैयारी है। 
सरकार का दावा है कि सख्त नियमों 
के तहत संचालन होने से अवैध जुए 
और सट्टेबाजी पर भी नियंत्रण लगाने 
में मदद मिल सकती है। 
   हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, केरल 
और पंजाब जैसे राज्यों की तर्ज पर 
लॉटरी शुरू होने से हिमाचल सरकार 
को करीब 100 करोड़ रुपये सालाना 
राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसके 
लिए कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय 
पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया 
गया है। अध्ययन के बाद एसओपी 
तैयार कर संबंधित फाइल वित्त 
विभाग की मंजूरी के लिए भेजी गई 

है। अब सबकी नजर वित्त विभाग 
की मंजूरी पर है। मंजूरी मिलने के 
बाद सरकार लॉटरी योजना को कब 
लागू करती है और इससे वास्तव में 
सरकारी खजाने को कितनी आय होती 

है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। 
फिलहाल लॉटरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष 
और विपक्ष आमने-सामने हैं और 
दिवाली से पहले इस पर सियासत 
और गरमाने के आसार हैं।

हिमाचल में दिवाली से लॉटरी शुरू करने पर सियासत 
तेज, जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा- लॉटरी की लत के चलते िहमाचल के कई परिवार आ गए थे सड़कों पर, इसलिए भाजपा ने की थी बंद 

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाजपा 
महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने 
विधानसभा पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष 
जयराम ठाकुर को राखी बांधकर भाई-
बहन के स्नेह और विश्वास का  
पर्व मनाया। भाजपा महिला जिला  
अध्यक्ष रीना शर्मा के नेतृत्व में महिला 
मोर्चा की महिलाओं ने जयराम ठाकुर 
की कलाई पर राखी बांधी और उनके 
स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की 
कामना की।
इस अवसर पर रीना शर्मा के साथ प्रेम 
चौहान, संजू शर्मा, लता शर्मा, मीनाक्षी 
रंजन, पूनम, बिंदु सूद और सिया सविता 
सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि 
रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, विश्वास, 
सम्मान और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है।जयराम ठाकुर ने महिला मोर्चा 
की कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। 
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के रिश्ते का विशेष महत्व है 
और रक्षाबंधन इस आत्मीय रिश्ते को और मजबूत करने वाला पर्व है। विधानसभा 
परिसर में इस दौरान उत्साह और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला।

रक्षाबंधन पर विधानसभा पहुंचीं महिला मोर्चा की 
कार्यकर्ता, जयराम ठाकुर की कलाई पर बांधी राखी

कनेक्शन काटे जाने पर 
उपभोक्ताओं का विरोध
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समर न्यूज | मोहाली

पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण 
स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 
(आरसेटी), जिला मोहाली की ओर 
से कौशल विकास योजना के तहत 
आयोजित 31 दिवसीय टेलरिंग एवं 
कटिंग प्रशिक्षण कोर्स का समापन 
हो गया। आरसेटी मोहाली के मुख्य 
कार्यालय में आयोजित समारोह 
में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 31 
महिलाओं एवं युवतियों को प्रमाण 
पत्र वितरित किए गए।
   समारोह में पीएनबी सर्किल 
प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक 
बिस्वोजीत बिस्वाल मुख्य अतिथि 
रहे। गुलशन वर्मा, मुख्य प्रबंधक, 
पीएनबी सर्किल कार्यालय मोहाली, 
अमनदीप सिंह, निदेशक आरसेटी 
मोहाली, वरिष्ठ प्रबंधक सुमित्रा 
नागर और संस्थान का स्टाफ 
उपस्थित रहा।

सिलाई का हुनर बना 
महिलाओं के लिए 
स्वरोजगार की राह

मुकुल शर्मा | पंचकूला
समर न्यूज

पिंजौर के अब्दुलापुर कॉलोनी में 
एक बुटीक के अंदर महिला की गला 
काटकर हत्या करने का मामला सामने 
आया है। पंचकूला पुलिस ने मामले को 

तेजी से सुलझाते 
हुए वारदात के 
महज दो घंटे के 
भीतर मृतका के 
पति को गिरफ्तार 

कर लिया। पुलिस ने आरोपी के 
कब्जे से वारदात में इस्तेमाल धारदार 
हथियार भी बरामद किया है। 
  आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 
डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस 
अमरिंदर सिंह के अनुसार, 26 अगस्त 
को पिंजौर के अब्दुलापुर कॉलोनी 
स्थित एक बुटीक में एक महिला गंभीर 
रूप से घायल अवस्था में मिली थी। 

पिंजौर में महिला की 
गला काटकर हत्या 

पति 2 घंटे में गिरफ्तार

{बलौंगी में अवैध पीजी निर्माण 
का सिलसिला जारी, दशमेश 
नगर कॉलोनी में हुआ हादसा; 
नगर निगम और गमाडा की 
खींचतान में जिम्मेदारी से बच 
रहे अधिकारी

समर न्यूज | मोहाली 

बलौंगी की एकता कॉलोनी में निर्माण 
कार्य को लेकर एक बार फिर सवाल 
खड़े हो गए हैं। गुरुवार को सामने 
आई तस्वीर में एक इमारत की 
पांचवीं मंजिल पर लैंटर डाला जाता 
हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की 
बात यह है कि भवन में सड़क की 
ओर करीब चार-चार फीट तक छज्जे 
बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं।
   स्थानीय लोगों के मुताबिक, 
कॉलोनी में लगातार ऊंची इमारतों का 
निर्माण हो रहा है। निर्माण के दौरान 
सड़क के आसपास जगह कम होने 
के कारण राहगीरों और आसपास 
रहने वाले लोगों को परेशानी का 
सामना करना पड़ता है। लोगों का 
कहना है कि ऊंचाई पर चल रहे 
निर्माण कार्य के दौरान नीचे से 
गुजरने वालों की सुरक्षा भी चिंता का 
विषय बनी हुई है।
  {सड़क की तरफ बढ़ता 
निर्माण बना परेशानी: तस्वीर में 
साफ दिखाई दे रहा है कि पांचवीं 
मंजिल के लैंटर का काम चल रहा 

है और इमारत का हिस्सा सड़क 
की ओर काफी बाहर तक निकला 
हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है 
कि क्या निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे 
और निर्धारित बिल्डिंग बायलॉज के 
मुताबिक किया जा रहा है।
  {लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ा 
सवाल: ऊंची मंजिल पर लैंटर 
डालने के दौरान निर्माण सामग्री नीचे 
गिरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे 
में सड़क से गुजरने वाले राहगीरों 
और दोपहिया वाहन चालकों की 
सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम होना 
जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना 
है कि संबंधित विभाग को किसी 
हादसे का इंतजार करने के बजाय 
समय रहते जांच और कार्रवाई  
करनी चाहिए।

गुरशरण सिंह | मोहाली
समर न्यूज 

शिरोमणि अकाली दल हलका 
मोहाली के मुख्य सेवादार एवं जिला 
प्रधान परविंदर सिंह सोहाना  ने आम 
आदमी पार्टी के श्री आनंदपुर साहिब 
से सांसद मलविंदर सिंह कंग द्वारा 
गमाडा की कार्यप्रणाली पर उठाए 
गए सवालों के बाद संबंधित मंत्री के 
इस्तीफे की मांग की है। 
  सोहाना ने कहा कि जब 
सत्तारूढ़ पार्टी का अपना सांसद 
ही विभाग में कथित भ्रष्टाचार 
और अनियमितताओं को लेकर 
सवाल उठा रहा है तो सरकार को 
मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। 
उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और 
उच्चस्तरीय जांच करवाने तथा जांच 
रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग 

की। सोहाना ने कहा कि सैणी माजरा 
में कथित चयनात्मक कार्रवाई को 
लेकर भी सवाल उठे हैं। उन्होंने 
कहा कि सरकार को स्पष्ट करना 
चाहिए कि अलग-अलग क्षेत्रों में 
कार्रवाई के क्या मापदंड हैं और क्या 
सभी मामलों में समान नियम लागू 
किए जा रहे हैं।  सोहाना ने कहा 
कि सांसद मलविंदर सिंह कंग को 
केवल बयान देने तक सीमित नहीं 
रहना चाहिए, बल्कि अपने ऐलान के 
मुताबिक गमाडा कार्यालय के सामने 
धरना देकर निष्पक्ष जांच के लिए 
सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। 

शिअद मोहाली के मुख्य सेवादार 
परविंदर ने मंत्री से इस्तीफा मांगा

गुरशरण सिंह | मोहाली
समर न्यूज

मोहाली विधानसभा क्षेत्र के 
समाजसेवी एवं राजीव गांधी पंचायती 
राज संगठन कांग्रेस के जिला मोहाली 
अध्यक्ष पहलवान अमरजीत सिंह 
गिल ने चीनी, सरसों के तेल और 
रसोई की अन्य वस्तुओं की कीमतों में 
हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी 
सरकार पर निशाना साधा है। 
   उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र 
सरकार की नीतियों के कारण महंगाई 
लगातार बढ़ रही है और इसका सबसे 
ज्यादा असर गरीब एवं आम परिवारों 
पर पड़ रहा है।
   पहलवान अमरजीत सिंह गिल 
ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के 
कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों और 
राजनीतिक नेताओं को चीनी मिलों 
पर कब्जा करने का अवसर दिया 
है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही 
लोग नीतियों को प्रभावित कर रहे 
हैं, जिसके चलते चीनी के साथ-
साथ सरसों का तेल और रसोई में 
इस्तेमाल होने वाली अन्य आवश्यक 
वस्तुएं भी आम लोगों की पहुंच से 
बाहर होती जा रही हैं। उन्होंने केंद्र 

सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 
अब देश को चीनी की जरूरत पूरी 
करने के लिए विदेशों से चीनी आयात 
करने की स्थिति में ला दिया गया है। 
उनके अनुसार, इससे चीनी की बढ़ती 
कीमतों को उचित ठहराने की कोशिश 
की जा रही है।
   गिल ने कहा कि देश के गन्ना 
किसानों को उनकी उपज का उचित 
मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप 
लगाया कि कई बार किसानों को गन्ने 
की फसल का भुगतान वर्षों तक नहीं 
किया जाता, जिससे किसान गन्ने की 
खेती के लिए हतोत्साहित होते हैं। 
उन्होंने कहा कि इसका असर चीनी के 
उत्पादन और बाजार में इसकी कीमतों 
पर भी पड़ता है। महंगाई को नियंत्रित 
करने के नाम पर ऐसी नीतियां बनाई 
जा रही हैं, जिनका फायदा कारोबारी 
समूहों को मिल रहा है।

खाने-पीने की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों 
के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार: गिल

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज

नगर निगम में एजेंडा पास कराने के 
नाम पर कथित तौर पर पैसों के लेनदेन 
के मामलों को लेकर आम आदमी 
पार्टी (आप) ने मोर्चा खोल दिया है। 
गुरुवार को आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष 
विजय पाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी 
नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस 
महानिदेशक (डीजीपी) से मुलाकात 
कर शिकायत सौंपी। 
   पार्टी ने दोनों मामलों में एफआईआर 
दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की 
मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में आप 
चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजय पाल 
सिंह, कोर कमेटी चेयरमैन प्रेम गर्ग, 
पार्टी ऑब्जर्वर विनीत वर्मा, पूर्व 
मेयर कुलदीप धाल्लोर, नगर निगम 
में नेता प्रतिपक्ष हरदीप बुटेरला और 
मुख्य प्रवक्ता योगेश ढींगरा शामिल 

रहे। आप नेताओं ने शिकायत में 
सेक्टर-40 से जुड़े 25 लाख रुपये 
के मामले को प्रमुखता से उठाया। 
पार्टी के अनुसार शनिवार शाम एक 
व्यावसायिक इमारत के बाहर हुए 
विवाद के दौरान मनीमाजरा निवासी 
आईटी प्रोफेशनल नारायण ओझा ने 
एजेंडा पास कराने के लिए कथित तौर 
पर दिए गए 25 लाख रुपये वापस 
करने की मांग की थी। 
   शिकायत में भाजपा पार्षद गुरबक्श 
रावत के पति की ओर से कथित तौर 
पर दिए गए उस बयान का भी उल्लेख 
किया गया है, जिसमें 25 लाख रुपये 
में से पांच लाख रुपये को उनका 
हिस्सा बताया गया था। आप ने पूरे 
मामले में लेनदेन से जुड़े सभी लोगों 
की भूमिका की जांच कर दोषी पाए 
जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की 
मांग की है। इसके अलावा पार्टी ने 
80 लाख रुपये के कथित लेनदेन से 

संबंधित वायरल ऑडियो का मामला 
भी डीजीपी के सामने उठाया। आप 
नेताओं ने ऑडियो की मूल रिकॉर्डिंग 
सुरक्षित कराकर उसकी फोरेंसिक 
जांच कराने की मांग की। 
   पार्टी के मुताबिक ऑडियो में कथित 
लेनदेन, मार्केट एसोसिएशन, मारपीट 
और पुलिस अधिकारियों से जुड़े कथित 
संबंधों की भी गहन जांच होनी चाहिए। 
आप ने निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी 
की सीधी निगरानी में विशेष जांच दल 
(एसआईटी) गठित करने की मांग 
की है। पार्टी ने कहा कि जरूरत पड़ने 
पर जांच विजिलेंस विभाग या केंद्रीय 
जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी 
जानी चाहिए। पार्टी ने सेक्टर-40 की 
सीसीटीवी फुटेज, संबंधित लोगों की 
कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), 
मोबाइल टावर लोकेशन और वायरल 
ऑडियो की मूल फाइल सुरक्षित कराने 
की मांग की है।

एजेंडा पास कराने के नाम पर लेनदेन का आरोप 
आप ने डीजीपी से की एफआईआर की मांग

सागर  पाहवा  | मोहाली
समर न्यूज

रयात बाहरा यूनिवर्सिटी द्वारा युवाओं 
में खेलों, फिटनेस और स्वस्थ 
जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के 
उद्देश्य से ‘खेलो इंडिया संवाद—खेल 
की बात पीएम के साथ’ कार्यक्रम का 
आयोजन किया गया। 
   इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 
देशभर के युवाओं को संबोधित किया 
और उन्हें खेलों तथा शारीरिक फिटनेस 
को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा 
बनाने के लिए प्रेरित किया। 
   प्रो. (मेजर) ए.एस. चहल, निदेशक, 
एनसीसी एवं एनएसएस कोऑर्डिनेटर 
ने बताया कि यह कार्यक्रम युवा मामले 
एवं खेल मंत्रालय के अधीन देशव्यापी 
युवा भागीदारी पहल ‘मेरा युवा भारत’ 
के तहत आयोजित किया गया। इस 

अवसर पर मोहित कुमार सैनी, डिप्टी 
डायरेक्टर, एमवाई भारत, राकेश 
शर्मा, राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी 
अनमोल तथा स्टेट अवार्डी अनन्या 
बंसल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम 
में यूनिवर्सिटी की एनसीसी और 
एनएसएस इकाइयों के बड़ी संख्या 
में विद्यार्थियों के अलावा रयात बाहरा 
इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने भी 
भाग लिया। विद्यार्थियों को खेलों और 
शारीरिक गतिविधियों को अपने दैनिक 

जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के 
लिए प्रेरित किया गया। खेल युवाओं के 
समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम 
से अनुशासन, टीम वर्क, लगन और 
खेल भावना जैसे गुणों का विकास 
होता है। इसके अलावा, खेल शारीरिक 
एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत 
करने के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, 
आत्मविश्वास व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की 
भावना विकसित करते हैं।

आरबीयू ने विद्यार्थियों के लिए किया 
‘खेलो इंडिया संवाद’ का आयोजन

समर न्यूज | मोहाली

खैर के पेड़ों की कथित कटाई को 
लेकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग 
की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल 
उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच 
की मांग की है। इस संबंध में लिखित 
शिकायत के माध्यम से अधिकारियों 
से कथित अवैध कटाई की जांच कर 
इसे तत्काल रोकने की मांग की है। 
   मोहाली के फेज-2 में आयोजित 
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांव तारापुर 
के निवासी भूपिंदर सिंह, हरविंदर 
सिंह और रामजी दास ने दावा किया 
कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में खैर के 
पेड़ों की कटाई की जा रही है। उन्होंने 
करीब 325 पेड़ों का जिक्र करते हुए 
कहा कि इस मामले की जानकारी 
पहले भी वन विभाग के अधिकारियों 
को दी गई थी, लेकिन कथित तौर 
पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि जंगलात कमेटी की 
ओर से रेंज ऑफिसर शिशवां तथा 
जिला फॉरेस्ट ऑफिसर अवनीत 
सिंह सहित संबंधित अधिकारियों 
को लिखित रूप से जानकारी दी 

गई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप 
है कि कथित कटाई की जांच करने 
के बजाय गांव में गठित फॉरेस्ट 
प्रोटेक्शन कमेटी तथा इससे जुड़े 
लोगों के खिलाफ ही थाना माजरी में 
मामला दर्ज करवा दिया गया।
  उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच 
राजेश कुमार, कमेटी प्रधान गुरचरण 
सिंह, बिक्रमजीत सिंह, दास राम, 
माखन सिंह और वरिंदरपाल सिंह के 
खिलाफ महिला गार्ड बिपनजीत कौर 
की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज 
किया गया है। मांग है कि मौके की 
उच्चस्तरीय जांच करवाकर काटे गए 
पेड़ों की संख्या, कटाई की अनुमति, 
सरकारी रिकॉर्ड और अन्य संबंधित 
दस्तावेजों की जांच की जाए। जांच 
में पेड़ों की कटाई बिना अनुमति के 
पाई जाती है तो कार्रवाई की जाए।

खैर के 325 पेड़ों की कटाई 
को लेकर वन विभाग घिरा

मुकुल शर्मा | पंचकूला
समर न्यूज 

पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज 
नैन के नेतृत्व में पंचकूला पुलिस 
द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश कर 
उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों तक 
पहुंचाने के लिए लगातार गंभीरता 
और तत्परता से कार्रवाई की जा 
रही है।
   इसी कड़ी में पंचकूला के सेक्टर-
21 क्षेत्र से 3 अगस्त को 23 वर्षीय 
युवती अपने परिजनों को बिना बताए 
घर से चली गई थी। काफी समय 
तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों 
ने 4 अगस्त को सेक्टर-21 चौकी में 
इसकी सूचना दी। सूचना के आधार 
पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर 
युवती की तलाश शुरू कर दी।
  चौकी इंचार्ज मुकेश सैनी की 
अगुवाई में पुलिस टीम ने युवती की 

तलाश के लिए लगातार प्रयास किए। 
पुलिस को मिली महत्वपूर्ण जानकारी 
के आधार पर टीम ने 26 अगस्त को 
युवती को नोएडा से सकुशल बरामद 
कर लिया।
  पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया 
कि वह कामकाज के सिलसिले 
में नोएडा गई थी। आवश्यक 
काउंसलिंग के बाद पुलिस ने युवती 
को सकुशल उसके परिजनों के 
हवाले कर दिया। युवती के सुरक्षित 
मिलने पर परिजनों ने पंचकूला 
पुलिस का आभार व्यक्त किया।

घर से बिना बताए निकली 23 वर्षीय 
युवती नोएडा से सकुशल बरामद

{10 एकड़ में काटी जा  
रही अवैध कॉलोनी

गुरमीत सिंह | डेराबस्सी
समर न्यूज 

डेराबस्सी-बेहड़ा रोड पर पर काटी 
जा रही दो अलग-अलग अवैध 
कॉलोनियों का मामला सामने आने 
के बाद गमाडा विभाग हरकत में आ 
गया है। गमाडा के जेई बलकरण 
सिंह ने टीम के साथ बुधवार को 
थापर यूनिवर्सिटी के पास तथा 
फैक्टरी वाली जगह पर काटी जा रही 
कॉलोनी का निरीक्षण किया। 
   जेई ने बताया कि यूनिवर्सिटी के 
पास चल रहे काम को बंद करवा 
दिया गया है और जल्द ही संबंधित 
लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि विभागीय रिकॉर्ड के 
अनुसार इन कॉलोनियों को काटने 
के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई है। 
मामले में कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों 

के दौरान जमीन की किस्म और 
सरकारी फीस को लेकर भी सवाल 
उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के 
अनुसार यदि एक एकड़ जमीन को 
कृषि भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री करवाई 
जाए तो करीब 3.30 लाख रुपये 
स्टांप ड्यूटी और 1.30 लाख रुपये 
सरकारी फीस बनती है। यानी कुल 
राशि करीब 4.60 लाख रुपये होती 

है। वहीं, इसी जमीन को इंडस्ट्रियल 
जोन के अनुसार दर्ज करने पर 6 
प्रतिशत के हिसाब से स्टांप ड्यूटी 
करीब 14.64 लाख रुपये और 
सरकारी फीस करीब 5.60 लाख 
रुपये बनती है। इस तरह कुल 
राशि करीब 19.75 लाख रुपये 
तक पहुंचती है। दोनों दरों में करीब 
15.15 लाख रुपये का अंतर है। 

यदि 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्रियों 
में इंडस्ट्रियल जमीन को कृषि भूमि 
दर्शाकर कम फीस जमा करवाई गई 
है तो सरकारी खजाने को करीब 
1.51 करोड़ रुपये के नुकसान का 
अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि 
वास्तविक नुकसान जांच के बाद ही 
स्पष्ट होगा।
   आरोप है कि बेहड़ा रोड पर 
सैकड़ों एकड़ जमीन पर कॉलोनियां 
विकसित हो चुकी हैं। कृषि भूमि को 
इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाकर बेचने और 
रजिस्ट्रियों में कृषि भूमि दर्ज करवाने 
के मामलों की निष्पक्ष जांच हो तो 
बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने 
आ सकती हैं। तहसीलदार बीर 
करण सिंह ने बताया कि कॉलोनियों 
से रजिस्ट्रियों के दस्तावेजों की जांच 
की जा रही है। वहीं, गमाडा द्वारा 
मौके पर काम बंद करवाए जाने के 
बाद अब देखना होगा कि मामले में 
आगे क्या कार्रवाई होती है।

डेराबस्सी माल विभाग की कार्यप्रणाली फिर से सवालों के घेरे में

मोहाली|  बलौंगी क्षेत्र में अवैध रूप 
से पीजी और बहुमंजिला इमारतों के 
निर्माण का सिलसिला थमने का 
नाम नहीं ले रहा है। प्रशासनिक 
कार्रवाई के अभाव में निर्माणाधीन 
इमारतों में सुरक्षा मानकों की भी 
खुलेआम अनदेखी किए जाने के 
आरोप सामने आ रहे हैं। 
   ताजा मामला दशमेश नगर 
कॉलोनी, बलौंगी का है, जहां 
मॉन्टेसरी स्कूल के सामने 
निर्माणाधीन इमारत की पांचवीं 
मंजिल से काम कर रहे मजदूरों के 
हाथ से एक तसला नीचे गिर गया। 
गनीमत रही कि इसी दौरान वहां से 
मोटरसाइकिल पर गुजर रहा दिनेश, 
जो खुद बिलॉन्गी का रहने वाला है, 
बाल-बाल बच गया।
   प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 
तसला पांचवीं मंजिल से नीचे 
गिरा। यदि यह राहगीर के थोड़ा और 
करीब गिरता तो गंभीर हादसा हो 
सकता था। सड़क पर आने-जाने 
वाले लोगों और आसपास रहने 
वाले परिवारों की सुरक्षा को लेकर 
भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
   {हादसा टला, लेकिन सवाल 
कायम: दिनेश के बाल-बाल बचने 
के बाद स्थानीय लोगों में यह चर्चा 
है कि आखिर प्रशासन किसी बड़े 

हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है। 
यदि तसला मोटरसाइकिल सवार 
के सिर या शरीर पर गिर जाता तो 
गंभीर चोट या जान का नुकसान भी 
हो सकता था। ऐसे में अब देखने 
वाली बात यह होगी कि प्रशासन 
इस घटना को गंभीरता से लेते 
हुए निर्माण स्थल की जांच करता 
है या फिर मामला भी नगर निगम 
और गमाडा की आपसी जिम्मेदारी 
तय करने की प्रक्रिया में उलझकर  
रह जाएगा।
  {निर्माण स्थल पर सुरक्षा 
इंतजामों पर सवाल: जिस 
स्थान पर यह घटना हुई, वहां 
बहुमंजिला निर्माण कार्य चल रहा 
है। ऐसे में निर्माण सामग्री के नीचे 
गिरने से राहगीरों और आसपास 
के लोगों की जान को खतरा बना 
हुआ है। सवाल यह है कि क्या 
निर्माण स्थल पर जालियां, सुरक्षा 
कवर या अन्य आवश्यक सुरक्षा 
इंतजाम किए गए हैं? यदि नहीं, 
तो संबंधित विभाग ने अब तक 
कार्रवाई क्यों नहीं की?

अवैध निर्माण बेरोकटोक जारी, सुरक्षा 
मानकों की हो रही खुलेआम अनदेखी

रोमियो, बोल्ट व रैम्बो ने तीन मामलों में हेरोइन, चिट्टा व गांजा बरामद कियासुराग

नारको डॉग्स का कमाल, नशे की खेप का लगाया सुराग
मुकुल शर्मा | चंडीगढ़

समर न्यूज 

नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा 
रहे अभियान के तहत हिसार यूनिट 
के एंटी नारकोटिक्स सेल स्टाफ ने 
प्रशिक्षित नारको डॉग्स की मदद से 
तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में 
नशीले पदार्थ बरामद किए। नारको 
डॉग्स रोमियो (एचके-131), बोल्ट 
(एचके-132) और रैम्बो (एचके-
133) ने अपनी विशेष सूंघने की 
क्षमता के जरिए छिपाकर रखे गए 
नशीले पदार्थों का पता लगाने में 
अहम भूमिका निभाई।
   इन तीन कार्रवाइयों में कुल 
53.930 ग्राम हेरोइन/चिट्टा और 
125 ग्राम गांजा बरामद किया गया। 
बरामदगी के संबंध में संबंधित थानों 
में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले 

दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के पुलिस 
महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा 
कि प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ 
जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 
लगातार कार्रवाई कर रही है। 
  नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के 
लिए आधुनिक तकनीक, इंटेलिजेंस 
आधारित पुलिसिंग और प्रशिक्षित 
संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया 
जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारको 
डॉग्स की विशेष क्षमताएं नशीले 

पदार्थों की पहचान और बरामदगी में 
पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो 
रही हैं। अधिकारियों को नशा तस्करों 
के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने 
तथा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लोगों 
पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने 
के निर्देश दिए गए हैं।
  पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध 
शाखा राकेश आर्य ने कहा कि नशे 
के खिलाफ अभियान को प्रभावी 
बनाने के लिए हरियाणा पुलिस 

आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित 
नारको डॉग्स की क्षमताओं का भी 
बेहतर इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने कहा कि रोमियो, बोल्ट और 
रैम्बो जैसे प्रशिक्षित नारको डॉग्स 
छिपाकर रखे गए नशीले पदार्थों का 
पता लगाने में पुलिस की महत्वपूर्ण 
मदद कर रहे हैं। इंटेलिजेंस आधारित 
कार्रवाई, निरंतर निगरानी और 
नारको डॉग्स की सहायता से तलाशी 
अभियान आगे भी जारी रहेगा।
   12 अगस्त को एएनसी हिसार 
यूनिट ने नारको डॉग्स एचके-131 
रोमियो और एचके-132 बोल्ट की 
सहायता से कार्रवाई की। तलाशी के 
दौरान 125 ग्राम गांजा बरामद हुआ। 
इस संबंध में एफआईआर नंबर 
273/2026, धारा 20(बी)(2)ए 
एनडीपीएस एक्ट, थाना अर्बन एस्टेट, 
हिसार में मामला दर्ज किया गया।

पांचवीं मंजिल पर लैंटर, चार फीट तक निकले छज्जे; बलौंगी की एकता कॉलोनी में निर्माण से राहगीर परेशान 
पांचवीं मंजिल से गिरा तसला, बाल-बाल बचा राहगीर

शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप

निगम और गमाडा के बीच जिम्मेदारी की खींचतान
बलौंगी में अवैध निर्माण को लेकर सबसे बड़ा सवाल संबंधित विभागों 
की जिम्मेदारी को लेकर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब शिकायत 
की जाती है तो नगर निगम की ओर से इसे गमाडा के अधिकार क्षेत्र का 
मामला बताया जाता है, जबकि दूसरी ओर गमाडा की तरफ से नगर 
निगम की जिम्मेदारी होने की बात कही जाती है। इसी आपसी खींचतान 
के बीच इलाके में निर्माण लगातार आगे बढ़ रहे हैं। निर्माणाधीन इमारतों 
की जांच और कार्रवाई की जाए तो न केवल अवैध निर्माण पर रोक लग 
सकती है, बल्कि किसी बड़े हादसे को भी टाला जा सकता है।

{प्रशासन की कार्रवाई 
पर भी सवाल

एकता कॉलोनी में लगातार बढ़ती 
बहुमंजिला इमारतों और पीजी को 
लेकर पहले भी सवाल उठते रहे 
हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि 
संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर 
निर्माण की जांच करे और यह 
स्पष्ट करे कि पांचवीं मंजिल तथा 
बाहर निकले छज्जों के लिए मंजूरी 
है या नहीं। यदि निर्माण नियमों के 
विपरीत है तो जिम्मेदार लोगों के 
खिलाफ कार्रवाई की जाए।

{सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान, गमाडा की टीम ने मौके का दौरा कर जांच शुरू की

बेहड़ा रोड पर थापर यूनिवर्सिटी के पास काटी जा रही कॉलोनी में मिट्टी डालकर 
सड़क बनाने का चल रहा काम। � - समर न्यूज
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प्रिंसिपल किशन खटकड़ ने ग्यारहवीं और 12वीं के लिए फीस न लेने की घोषणा की

खेलो इंडिया संवाद में युवाओं और खिलाड़ियों से जुड़े प्रधानमंत्री; 2036 ओलंपिक के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रतिभा तलाशने पर जोर

सागर  पाहवा  ।  मोहाली 
समर न्यूज

 
श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश 
पर्व को समर्पित पंजाब सरकार 
के सालभर चलने वाले कार्यक्रमों 
की श्रृंखला के तहत सीजीसी 
यूनिवर्सिटी, झंजेड़ी में आठवां 
राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित 
किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन एवं 
सांस्कृतिक मामले, बिजली, ग्रामीण 
विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत 
सिंह सौंद मुख्य अतिथि के रूप में 
शामिल हुए।
  मंत्री सौंद ने कहा कि श्री गुरु 
रविदास जी ने सदियों पहले 
ही जुल्म और जाति आधारित 
भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते 
हुए समानता, न्याय और मानव 

सम्मान का संदेश दिया था। उन्होंने 
विद्यार्थियों से लालच से दूर रहने, 
अपनी जरूरतों तक सीमित रहने 
और सार्थक जीवन जीने की अपील 
की। उन्होंने युवाओं को अच्छी 
किताबें पढ़ने तथा आध्यात्मिक 
और मानवीय मूल्यों को समझने के 
लिए प्रेरित किया। सौंद ने कहा कि 
पंजाब सरकार युवाओं को नशे से 

दूर रखने के लिए निर्णायक प्रयास 
कर रही है। प्रदेश में करीब 3,100 
खेल स्टेडियम और मैदान बनाए 
जा रहे हैं, जिनमें लगभग 1,000 
पूरे हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य 
युवाओं को खेलों और रचनात्मक 
गतिविधियों से जोड़ना है।
  उन्होंने बताया कि जालंधर स्थित 
डेरा बल्लां के पास करीब 25 करोड़ 

रुपये की लागत से श्री गुरु रविदास 
जी बाणी अध्ययन केंद्र बनाया जा 
रहा है। इसके लिए जमीन खरीदने 
पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए 
हैं। वहीं, 650वें प्रकाश पर्व से 
जुड़े सालभर के कार्यक्रमों के लिए 
सरकार ने शुरुआती तौर पर 100 
करोड़ रुपये का बजट रखा है।
  ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सतविंदर हीरा 
ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने 
मेहनत, समानता और सामाजिक 
न्याय का संदेश दिया। उन्होंने कहा 
कि गुरु रविदास जी की ‘बेगमपुरा’ 
की संकल्पना ऐसे समाज का  
आदर्श प्रस्तुत करती है, जहां हर 
व्यक्ति जाति और रंग के भेदभाव से 
मुक्त होकर सम्मान के साथ जीवन 
जी सके।

गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित 

शुभम शर्मा। फिल्लौर
समर न्यूज

 
पंजाब मुलाजिम एवं पेंशनर्स सांझा 
फ्रंट तथा सांझा मुलाजिम मंच पर 
आधारित संयुक्त तालमेल कमेटी 
के आह्वान पर तहसील फिल्लौर के 
शिक्षकों और कर्मचारियों ने सामूहिक 
छुट्टी लेकर सफल हड़ताल की। 
इसके बाद कर्मचारियों ने फिल्लौर 
में विशाल रोष मार्च निकालकर 
पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन 
किया। मार्च में विभिन्न कर्मचारी  
संगठनों से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने 
भाग लिया।
  प्रदर्शन की संयुक्त रूप से अध्यक्षता 
हकमल सिंह, तारा सिंह बीका, 
सुखविंदर राम, प्रेम पाल, कृष्णा देवी, 
राणो शोकरां, सुखविंदर सिंह, धर्मिंदर 
कुमार, जीवन सैदोवाल, हरमेश राही, 
गोपाल रावत, राकेश कुमार और 
सुखविंदर कौर सहित अन्य नेताओं ने 
की। इस मौके पर राज्य स्तरीय नेताओं 
करनैल फिल्लौर, सुरिंदर कुमार 

पूआरी, अवतार महिसमपुर, कुलदीप 
वालिया और संदीप राजोवाल ने कहा 
कि पंजाब सरकार ने साढ़े चार वर्षों के 
दौरान कर्मचारियों की समस्याओं का 
समाधान नहीं किया है। 
  उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के 
आदेश के बावजूद 18 प्रतिशत महंगाई 
भत्ता जारी करने में सरकार टालमटोल 
कर रही है। नेताओं ने चेतावनी दी 
कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की 
मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया 
तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा 
तथा आगामी विधानसभा चुनाव 
में सरकार को इसका जवाब दिया 

जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने पुरानी 
पेंशन योजना बिना शर्त बहाल करने, 
18 प्रतिशत महंगाई भत्ता तुरंत जारी 
करने, सभी लंबित बकाये एकमुश्त 
देने, 17-7-20 और 15-1-15 के 
पत्र रद्द करने तथा प्रोबेशन अवधि 
में पूरी तनख्वाह देने की मांग की। 
इसके अलावा कंप्यूटर अध्यापकों, 
एनएसक्यूएफ, मेरिटोरियस और 
आदर्श स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षा 
विभाग में मर्ज करने की मांग भी उठाई 
गई। नेताओं ने ग्रामीण भत्ते समेत सभी 
भत्ते बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों 
को पक्का करने की मांग उठाई।

फिल्लौर में कर्मचारियों का विशाल रोष मार्च 
सरकार को संघर्ष तेज करने की चेतावनी

जगदीश लाल। बंगा
समर न्यूज़

 
पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी 
स्कूल मुकंदपुर की +1 क्लास की 
टैलेंटेड  खिलाड़ी मन्नत ने डिस्ट्रिक्ट 
लेवल किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में 
शानदार प्रदर्शन किया । गोल्ड मेडल 
जीतकर स्कूल, पेरेंट्स और इलाके का 
नाम रोशन किया। 
   स्टूडेंट की इस शानदार अचीवमेंट 
से इंप्रेस होकर स्कूल प्रिंसिपल किशन 
खटकड ने  खिलाड़ी मन्नत को खेल 
प्रति  हिम्मत देने के लिए घोषणा की 
के उसकी कक्षा ग्यारहवीं तथा 12वीं 
के लिए स्कूल कोई फीस नहीं लेगा 
प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के 
साथ-साथ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और 
दूसरी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में 
आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन सपोर्ट 
दिया जाएगा। प्रिंसिपल किशन खटकड 
ने मन्नत को बधाई दी और उसके ब्राइट 

फ्यूचर की कामना की और कहा कि 
इस टैलेंटेड खिलाड़ी से फ्यूचर में और 
भी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करने 
और हाई लेवल पर मेडल जीतने की 
बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने स्टूडेंट को 
इसी तरह अपनी मेहनत और स्पोर्ट्स 
प्रैक्टिस जारी रखने के लिए मोटिवेट 
किया। स्कूल के खिलाड़ी  पहले  भी 
नेशनल लेवल तक पहुंचकर गोल्ड 
मेडल  हासिल कर चुके हैं। परवीन 
कौर, इंद्रपाल सिंह, रामलुभाया, 
सुरजीत सिंह, डा. इंद्रजीतपाल, मीनाक्षी 
जसविंदर, कुलबीर सिंह, गुरप्रीत कौर, 

जसविंदर सिंह, संजीव कुमार, सतिंदर 
सोढ़ी, मंदीप सिंह, दलजीत सिंह, 
विजय कुमार, रण बहादुर सतवीर सिंह, 
भूपिंदर सिंह हरप्रीत कौर, रमनदीप, 
अमनदीप कौर, ममता, सरबजीत 
कौर, पूजा रानी, कृष्ण, जसविंदर 
कौर, गैना रानी, राकेश कुमार, नीरू 
शर्मा, सुनारिका कोल, कैंपस मैनेजर 
परमजीत सिंह, संतोख सिंह, मंदीप 
कौर, राजवीर कौर, गुरदीप सिंह, 
बलराज, कंचन, निर्मल कौर, विजय 
कुमार, बिक्कर सिंह, मोटा सिंह, तीरथ 
राम आदि मौजूद थे।

डिस्ट्रिक्ट लेवल किक बॉक्सिंग में मन्नत  
ने जीता गोल्ड, दो साल की फीस माफ 

नील कमल मोनू । लुधियाना
समर न्यूज

 
लुधियाना के दुगरी रोड स्थित गोगा 
मैड़ी मंदिर से श्रद्धालुओं की एक 
विशेष बस यात्रा राजस्थान के 
बागड़ धाम के लिए श्रद्धापूर्वक 
रवाना हुई। यह बस यात्रा भक्त 
सुरिंदर कल्याण की अगुवाई में 
आयोजित की गई। यात्रा के दौरान 
श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और 
धार्मिक श्रद्धा देखने को मिली।
  बस यात्रा के रवाना होने से 
पहले मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने 
पूजा-अर्चना कर सुख-शांति और 
मंगलमय यात्रा के लिए प्रार्थना की। 
इसके बाद श्रद्धालुओं ने धार्मिक 
जयकारों के साथ राजस्थान के 

बागड़ धाम की ओर प्रस्थान किया। 
इस अवसर पर बिल्लू बाबा, 
राजकुमार बाबा, सोनू तीशावर, 
संदीप सोदाई, समीर कल्याण, 
विनोद भुंभक, संजीव केशला, इंद्र 
बाबा, विनोद बिडलान, अशोक 
और जनेसर गहलोत सहित 
अन्य श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग  
उपस्थित रहे।
  आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की 
धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं 
को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने 
के साथ-साथ आपसी भाईचारे और 
धार्मिक आस्था को मजबूत करना है। 
यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने बागड़ 
धाम पहुंचकर धार्मिक स्थलों के दर्शन 
करने तथा पूजा-अर्चना करने के प्रति 
अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

गोगा मैड़ी मंदिर लुधियाना से राजस्थान 
के बागड़ के लिए बस यात्रा रवाना 

एजेंसी। कानपुर
 

उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार को 
एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त 
हो गया। हादसे में विमान में सवार 
पायलट और प्रशिक्षु की मौत हो 
गई। विमान ने चकेरी स्थित गर्ग 
एविएशन प्रशिक्षण केंद्र से सुबह 
करीब 11:30 बजे उड़ान भरी थी। 
लगभग 20 मिनट बाद गंगा बैराज 
के पास नाथपुरवा गांव में विमान 
एक करीब पांच फीट ऊंची दीवार 
से टकराकर खेत में जा गिरा।
  प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान 
हादसे से कुछ समय पहले करीब 
200 से 250 फीट की ऊंचाई पर 
उड़ रहा था। इसी दौरान वह हवा 
में असंतुलित हुआ और क्षतिग्रस्त 
होकर नीचे गिर गया। जमीन पर 
गिरते ही विमान कई हिस्सों में टूट 
गया और उसके पुर्जे आसपास 
बिखर गए। हादसे के बाद विमान में 
आग नहीं लगी।

कानपुर में प्रशिक्षण 
विमान दुर्घटनाग्रस्त 
पायलट और को-

पायलट की गई जान

नील कमल मोनू। लुधियाना
समर न्यूज

 
पखोवाल रोड स्थित सिंहला एन्क्लेव 
में प्रसिद्ध मां बगलामुखी धाम में 
साप्ताहिक चौकी के दौरान सुख-
समृद्धि यज्ञ का भव्य आयोजन किया 
गया। मुख्य सेवादार महंत प्रवीण 
चौधरी की देखरेख में आयोजित इस 
धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में 
श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां बगलामुखी 
का आशीर्वाद प्राप्त किया और 
श्रद्धापूर्वक यज्ञ में हिस्सा लिया।
   यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं ने 
विधिवत पूजा-अर्चना कर अपने 
परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली 
और शांति की कामना की। 
श्रद्धालुओं ने श्रद्धा एवं आस्था के 
साथ यज्ञ में आहुतियां डालते हुए 
सर्वजन के कल्याण की प्रार्थना की। 
इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय 

एवं धार्मिक वातावरण बना रहा। 
साप्ताहिक चौकी में लुधियाना 
के अलावा आसपास के विभिन्न 
क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों 
ने मां बगलामुखी के दर्शन कर 
आशीर्वाद लिया तथा भजन-
कीर्तन और माता का गुणगान कर 
वातावरण को भक्तिमय बना दिया। 
आयोजन के दौरान मंदिर परिसर 
में अटूट लंगर भी लगाया गया, 
जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक 
प्रसाद ग्रहण किया। सेवादारों ने 
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 
व्यवस्थाएं संभालीं और पूरे कार्यक्रम 

में सेवा भाव देखने को मिला। 
मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया 
कि साप्ताहिक चौकी के माध्यम से 
श्रद्धालुओं को धार्मिक गतिविधियों 
से जोड़ने तथा समाज में सेवा, श्रद्धा 
और भाईचारे की भावना को मजबूत 
करने का प्रयास किया जा रहा है। 
प्रबंधन ने आयोजन में सहयोग 
देने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं 
सेवादारों का आभार व्यक्त किया। 
कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं 
ने मां बगलामुखी से सभी परिवारों 
की सुख-समृद्धि, शांति और समाज 
की खुशहाली की प्रार्थना की।

 मां बगलामुखी धाम में सुख-समृद्धि यज्ञ का भव्य आयोजन

एजेंसी। नई दिल्ली
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 
को खेलों में नई ऊंचाइयों तक ले 
जाने के लिए ओलंपिक में देश 
की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। 
उन्होंने कहा कि भारत को अधिक से 
अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ने, 
जमीनी स्तर पर सुविधाएं बढ़ाने 
और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 
शुरुआती दौर से ही बेहतर प्रशिक्षण 
देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह 
बात ‘खेलो इंडिया संवाद-खेल की 
बात, प्रधानमंत्री के साथ’ कार्यक्रम 
में युवाओं और उभरते खिलाड़ियों 
से संवाद के दौरान कही। कार्यक्रम 
का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के 
अवसर पर किया गया।
   प्रधानमंत्री ने 2036 ओलंपिक 
की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 
वैज्ञानिक तरीके से खेल प्रतिभाओं 
की पहचान और खिलाड़ियों के 
दीर्घकालिक विकास पर बल दिया। 
उन्होंने कहा कि प्रतिभा चयन की 

प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और 
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल 
विज्ञान तथा प्रतियोगिताओं का पर्याप्त 
अवसर मिलना चाहिए। सरकार 
का लक्ष्य जमीनी स्तर से लेकर 
अंतरराष्ट्रीय पदक तक खिलाड़ियों 
के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना 
है। ‘खेलो इंडिया संवाद’ में देशभर 
के 1,500 से अधिक स्थानों पर 
युवा, खिलाड़ी और शिक्षण संस्थान 
जुड़े। आईआईटी, आईआईएम, 
एनआईटी, एम्स, प्रमुख मेडिकल 
कॉलेज और विश्वविद्यालयों के 
युवा भी इस पहल का हिस्सा बने। 
कार्यक्रम में खेलों के विकास के साथ 
युवा नेतृत्व, फिटनेस, स्वयंसेवा 

और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर 
भी चर्चा हुई। सरकार ने खेलों को 
केवल पदक जीतने तक सीमित 
न रखते हुए युवाओं के व्यक्तित्व 
विकास और स्वस्थ जीवनशैली से 
जोड़ने पर भी जोर दिया। संवाद 
के दौरान जमीनी खेल सुविधाओं, 
बेहतर कोचिंग और प्रतियोगिता के 
अवसर बढ़ाने को प्रमुख मुद्दों में 
शामिल किया गया।
   {दिग्गज खिलाड़ियों ने साझा 
किए अनुभव: कार्यक्रम में साइना 
नेहवाल, पीटी ऊषा, दीपा करमाकर, 
गगन नारंग, पीआर श्रीजेश, मैरी 
कॉम, बाइचुंग भूटिया, पुलेला 
गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम 

मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू समेत 
कई प्रमुख खिलाड़ी युवाओं से जुड़े। 
उन्होंने अपने खेल सफर, चुनौतियों 
और असफलताओं से मिले अनुभव 
साझा किए और युवा खिलाड़ियों को 
निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित 
किया। संवाद में खेलों को नशामुक्त 
युवा अभियान से जोड़ने पर भी जोर 
दिया गया। 
  सरकार के अनुसार खेल और 
युवा नेटवर्क के माध्यम से नशे 
के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की 
योजना है। कार्यक्रम में युवाओं 
को स्वयंसेवा और सामाजिक 
गतिविधियों से जोड़ने के लिए ‘माई 
भारत’ मंच से जुड़ने के लिए भी 
प्रोत्साहित किया गया।
  {खेल बजट और बुनियादी 
ढांचा : केंद्र सरकार ने जुलाई में 
2026-27 से 2030-31 तक 
के लिए संशोधित खेलो इंडिया 
योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों 
के लिए कुल 36,441 करोड़ रुपये 
के संयुक्त परिव्यय को मंजूरी दी 

थी। योजना में स्कूल और गांव के 
खेल मैदानों से लेकर उच्च स्तरीय 
प्रशिक्षण तथा ओलंपिक पोडियम 
तक खिलाड़ियों के लिए बेहतर मार्ग 
तैयार करने पर जोर है। 
  सरकार का कहना है कि भारत को 
खेल महाशक्ति बनाने के लिए केवल 
बुनियादी ढांचे में निवेश पर्याप्त 
नहीं है। खिलाड़ियों की पहचान, 
प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, खेल विज्ञान, 
नियमित प्रतियोगिताओं और युवाओं 
की व्यापक भागीदारी को साथ लेकर 
चलना होगा। खेलो इंडिया संवाद को 
इसी दिशा में युवाओं और नीति-
निर्माताओं के बीच संवाद का मंच 
बताया गया है।
  {2036 पर नजर: भारत की 
दीर्घकालिक खेल रणनीति में 2036 
ओलंपिक के लिए प्रतिभाओं को तैयार 
करना प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए 
कम उम्र में प्रतिभा पहचान, पारदर्शी 
चयन और लंबे समय तक वैज्ञानिक 
प्रशिक्षण की व्यवस्था मजबूत करने 
पर जोर दिया जा रहा है।

ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी: मोदी

 गुरु रविदास ने 6 सदियां पहले जातिगत भेदभाव के खिलाफ उठाई थी आवाज : सौंदआध्यात्मिकता

हेम राज बब्बर | जगराओं
समर न्यूज

पंजाब वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड के 
चेयरमैन विजय दानव ने अमृतसर में 
राम तीर्थ के भगवान वाल्मीक तीर्थ 
श्राइन बोर्ड के चेयरमैन बाबा परगट 
नाथ जी से जगराओं में अपने घर और 
ऑफिस का उद्घाटन करवाया। 
  गौरतलब है कि विजय दानव जी के 
मुताबिक, वह मुख्यमंत्री भगवंत मान 
जी के आदेश पर जगराओं पहुंचे हैं 
और उन्होंने अपना घर और ऑफिस 
बनाया है। लोगों में यह भी चर्चा है 
कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 
जगराओं से मौजूदा एमएलए बीबी 
सरबजीत कौर मानूके की जगह विजय 
दानव को टिकट दिया जाएगा और 
इसीलिए उन्होंने जगराओं में अपना घर 
और ऑफिस बनाया है। जब विजय 
दानव से इस बारे में बात की गई तो 
उन्होंने कहा कि वे पूरे पंजाब में अपनी 

बिरादरी के एक करोड़ चालीस लाख 
लोगों के लिए सेवा कार्ड हैं, लेकिन 
जगरांव हलके के लोगों की सेवा करने 
के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 
उन्हें खास तौर पर जगरांव भेजा है। 
उन्होंने विधानसभा चुनाव में जगरांव 
से टिकट लिया है, वे हाईकमान जैसा 
कहेंगे वैसा काम करने को तैयार हैं। 
इस मौके पर भगवान वाल्मीक तीर्थ 
श्राइन बोर्ड के चेयरमैन बाबा परगट 
नाथ जी ने भी कहा कि जगरांव हलके 
को ऐसे ही निडर और लोगों की 
सेवा करने वाले सेवक की जरूरत 
है। इस मौके पर शहर के जाने-माने 

बिजनेसमैन नवीन कुमार सिंगला 
(नन्नू सिंगला), संत गिरधारी नाथ जी 
चीफ सेवादार ज्ञान नाथ आश्रम, बाबा 
मीना शाह जी, इंटरनेशनल किन्नर 
अखाड़ा श्री श्री 1008 महा मंडलेश्वर 
माई भोली नंदगिरी जी, महंत रविंदर 
यूके वाले जी, संत विशर्वा ऋषि जी, 
शिवसेना पंजाब प्रेसिडेंट चंद्रकांत 
चड्ढा, चंदन ग्रेवाल चेयरमैन सफाई 
कर्मचारी कमीशन पंजाब, आरती 
एसोसिएशन जगराओं प्रेसिडेंट कन्हैया 
गुप्ता बांका, लाखे वाले ज्वैलर्स, मनी 
ज्वैलर्स, गोपी शर्मा, सागर सहोता एंव 
अन्य मौजूद थे।

बड़ी संख्या में साधु-संत, व्यापारी, दुकानदार और गांव के पंच-सरपंच पहुंचे

चेयरमैन विजय दानव ने जगराओं में अपने 
घर और पार्टी ऑफिस का किया उद्घाटन

 शुभम शर्मा | फिल्लौर
समर न्यूज

संत हजारों सिंह अकाली जी की 
सालाना बरसी हर वर्ष की तरह 
इस बार भी श्रद्धा और उत्साह के 
साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्री 
अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले 
गए। इसके उपरांत श्री दरबार साहिब 
अमृतसर के हजूरी रागी भाई नवनीत 
सिंह ने गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से 
संगत को निहाल किया।
इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं 
ने संत हजारों सिंह अकाली 
जी के जीवन और धार्मिक एवं 
सामाजिक सेवाओं को याद किया। 
उन्होंने बताया कि राजा साहिब 

के निर्देशानुसार संत हजारों सिंह 
अकाली जी गांव रसूलपुर पहुंचे और 
वहां रहकर संगत की लंबे समय तक 
सेवा की। उन्होंने विभिन्न मोर्चों में 
भी भाग लेकर अपनी सेवाएं निभाईं।
वक्ताओं ने कहा कि जत्थेदार महां 
सिंह द्वारा संत जी की परंपरा और 
सेवा को तन-मन-धन से आगे 
बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण उनका 
परिवार धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र 
में लगातार सेवा कार्यों में सक्रिय है।
बरसी समारोह में पूर्व विधायक 
बलदेव सिंह खैहरा, पूर्व शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्य 
हरजिंदर सिंह लल्लियां, कुलदीप 
सिंह बाजवा, मनजीत सिंह बिल्ला, 
भूपिंदर सिंह मौजूद थे।

संत हजारों सिंह जी की सालाना 
बरसी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाई

 सागर  पाहवा | मोहाली
समर न्यूज

फेज-11 में फर्जी इमिग्रेशन ऑफिस 
चलाकर विदेश भेजने के नाम पर 
ठगी करने के मामले में पुलिस ने 
तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया 
है। थाना फेज-11 पुलिस ने गुजराती 
परिवार की शिकायत पर दर्ज केस में 
यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों 
की पहचान मनदीप सिंह निवासी 
कुराली, पंकज कुमार निवासी 
हिमाचल प्रदेश और प्रशांत कुमार 
निवासी मटौर के रूप में हुई है। तीनों 
को अदालत में पेश किया गया, जहां 
से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर 
भेज दिया गया।
   पुलिस के अनुसार आरोपी ‘ब्राइट 
वे इमीग्रेशन’ के नाम से लोगों को 
विदेश भेजने का झांसा देते थे। 
शिकायतकर्ता रोनक बारोट ने आरोप 
लगाया था कि कंपनी की मालिक 
रुकसार ने उसे और उसकी बहन 
ज्ञान बारोट को न्यूजीलैंड भेजने के 

नाम पर करीब 3.50 लाख रुपये 
लिए थे। बाद में परिवार को ठगी 
का पता चला तो उन्होंने रकम 
वापस मांगी। आरोप है कि इस पर 
उनके साथ बदतमीजी की गई और  
बाद में आरोपियों ने अपने फोन बंद 
कर लिए।
  आठ लोगों के खिलाफ दर्ज है केस
डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह 
बल के अनुसार मामले में लवप्रीत 
सिंह, हरमन सिंह, पंकज कुमार, 
मनदीप सिंह, प्रशांत कुमार, रुकसार, 
प्रीती और ब्राइट वे स्टडी कंसल्टेंसी 
के खिलाफ केस दर्ज किया था। 
आरोपियों को बीएनएस की धाराओं 
115(2), 351(3), 316(3), 
318(4) और इमीग्रेशन एक्ट की 
धारा 24 के तहत मामले में नामजद 
किया है।
   पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार 
आरोपियों से ठगी की रकम के लेन-
देन, कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और 
अन्य संभावित पीड़ितों के बारे में 
पूछताछ कर रही है।

फर्जी इमिग्रेशन ऑफिस चलाकर 
ठगी के मामले में तीन गिरफ्तार

समर न्यूज | मोहाली।

सेक्टर-67 स्थित नाइपर के पास 
रविवार सुबह तेज रफ्तार कार ने 
बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। 
हादसे में बाइक सवार सिक्योरिटी 
गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। 
कार चालक उसे उपचार के लिए 
जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ लेकर 
गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित 
कर दिया। मृतक की पहचान दीपक 
नारायण सिंह (42) के रूप में हुई है। 
  मृतक के बेटे रवि रजन कुमार सिंह 
निवासी खुदा अली शेर, चंडीगढ़ 
ने बताया कि उसके पिता ग्रुप-
4 सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से 
आईएसबी सेक्टर-81 मोहाली में 
सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते 
थे। 22 अगस्त की रात 10 बजे 
से 23 अगस्त सुबह छह बजे तक 
उनकी ड्यूटी थी। रवि के मुताबिक 
सुबह साढ़े छह बजे जब उसके पिता 
सेक्टर-66 से सेक्टर-67 की ओर 
नाइपर के पास पहुंचे तो पीछे से तेज 
रफ्तार में आई कार ने टक्कर मार दी। 

नाइपर के पास कार 
की टक्कर से बाइक 

सवार की मौत

समर न्यूज | मोहाली

सेक्टर-118 स्थित टीडीआई सिटी 
मोहाली में बिना लाइसेंस शराब 
पिलाने के आरोप में पुलिस ने कैफे 
मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया 
है। एक्साइज विभाग की टीम ने 
बुधवार रात एससीओ नंबर-45 की 
पहली मंजिल पर स्थित द अमिगोस 
कैफे एंड लाउंज में रेड की। इस 
दौरान मौके पर कुछ लोग शराब पी 
रहे थे, जो टीम को देखकर वहां से 
भाग गए। कैफे संचालक ने पूछताछ 
में शराब पिलाने या रखने का लाइसेंस 
नहीं होने की बात स्वीकार की।
  एक्साइज इंस्पेक्टर अशोक कुमार 
की शिकायत के अनुसार टीम ने रेड 
के दौरान कैफे से रॉयल स्टैग व्हिस्की 
की तीन बोतलें बरामद कीं।

टीडीआई सिटी के 
कैफे में बिना लाइसेंस 
शराब पिलाने पर केस

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 
2,500 करोड़ रुपये का 
एडीबी ऋण मंजूर; वजीराबाद 
जलशोधन संयंत्र के कमांड क्षेत्र 
में 1,740 करोड़ के दो पैकेज

एजेंसी। नई दिल्ली
 

दिल्ली सरकार ने राजधानी की पुरानी 
जल, सीवर और जल निकासी 
व्यवस्था को बदलने के लिए 56 
हजार करोड़ रुपये के व्यापक रोडमैप 
पर काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा 
गुप्ता ने कहा कि योजना का उद्देश्य 
केवल मौजूदा समस्याओं का अस्थायी 
समाधान करना नहीं, बल्कि आने वाले 
वर्षों के लिए आधुनिक और टिकाऊ 
जल-सीवर नेटवर्क तैयार करना है। 
  इसके तहत जलापूर्ति, सीवर 
व्यवस्था, जल निकासी और 
जलभराव की समस्या को एक साथ 
संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री 
के मुताबिक, केंद्र के वित्त मंत्रालय 
के माध्यम से एशियाई विकास बैंक 
(एडीबी) से 2,500 करोड़ रुपये 
का ऋण मंजूर हुआ है। इस राशि 

से होने वाले कार्यों में 70 प्रतिशत 
वित्त एडीबी और 30 प्रतिशत दिल्ली 
सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार का 
कहना है कि यह परियोजना राजधानी 
के पुराने बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध 
तरीके से आधुनिक बनाने की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम है। 
  वजीराबाद जलशोधन संयंत्र के 
कमांड क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था 
मजबूत करने के लिए दो पैकेज 
मंजूर किए गए हैं। पहले पैकेज की 
लागत करीब 805 करोड़ रुपये और 
दूसरे की 935 करोड़ रुपये है। इन 
परियोजनाओं के जरिए पुराने नेटवर्क 
में सुधार, पाइपलाइन व्यवस्था को 
मजबूत करने और लोगों तक पानी 
की आपूर्ति अधिक प्रभावी बनाने पर 
जोर रहेगा। 

56 हजार करोड़ से दिल्ली के जल 
सीवर नेटवर्क का होगा कायाकल्प
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कार में आईं दो महिलाओं ने गले मिलने 
की आड़ में दिया वारदात को अंजाम

चाइना डोर के 410 गट्टू 
बरामद, एक गिरफ्तार

जिम संचालक पर दात व 
किरपाण से किया हमला

खन्ना के सदर थाने की घटना से जुड़ा है मामला

थान ेमें तीन लोगों को निर्वस्त्र कर पीटने के 
मामले में परू्व एसएचओ को 3 साल की सजा 

शादी का झांसा देकर महिला से संबंध 
और लोन की रकम हड़पने का आरोप

फैक्ट्री पर बदमाशों का धावा, मालिक 
को बंधक बना डेढ़ लाख कैश लूटा

न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर 12 
लाख रुपये ठगने का आरोप, केस दर्ज

लुधियाना में शराब ठेके के पास युवक 
पर किरपाणों से हमला, पीजीआई रेफर

ब्यूटी पार्लर की आड़ में घर की रेकी 
अलमारी से गहने समेटकर फरार

दीवान और सतवीर ने अपराध से निपटने 
पर कनाडाई सांसद सहोता से की बातचीत

सराभा नगर थाना संभालते ही इंस्पेक्टर 
हर्षवीर ने कसी कानून-व्यवस्था की कमान

कर्मचािरयों, पेंशनरों ने डीसी कार्यालय के समक्ष दिया धरना

अशवनी पाहवा | लुधियाना | समर न्यूज | लुधियाना में कार सवार लुटेरी 
महिलाओं का गैंग एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। ताजा मामला 
थाना लाडोवाल के अधीन आते गांव हंबड़ां का आया है, जहा दो महिलाओं 
ने गले मिलने के बहाने एक बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपट 
ली। बताया जा रहा है कि बजुर्ग महिला पति को दुकान पर खाना देने बहू 
के साथ पैदल जा रही थी, जहा रास्ते मे उसे स्विफ्ट कार सवार महिलाओं 
ने ‘राधा स्वामी’ कहकर रोका और जान-पहचान का दिखावा करते हुए गले 
लगा लिया। इसी दौरान एक महिला ने उनके दाएं कान से सोने की बाली 
खींच ली। वारदात के बाद दोनों महिलाएं कार में बैठकर फरार हो गईं। थाना 
लाडोवाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना | समर न्यूज | टिब्बा रोड स्थित लक्ष्मी एंटरप्राइजेज 
होजरी फैक्ट्री में बुधवार दोपहर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर फैक्ट्री 
मालिक को बंधक बना लिया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और करीब 
डेढ़ लाख रुपये की नकदी समेत बड़ी मात्रा में फैब्रिक लूट लिया। वारदात 
को अंजाम देने के बाद बदमाश टेम्पो में सवार होकर फरार हो गए। घटना 
का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी फैक्ट्री से सामान 
निकालकर टेम्पो में लोड करते नजर आ रहे हैं। फैक्ट्री मालिक के बेटे के 
मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब एक से दो बजे के बीच लंच टाइम होने के 
कारण फैक्ट्री के सभी मजदूर बाहर गए हुए थे। वह खुद भी शहर से बाहर था। 
इस दौरान उनके पिता लालजी साहनी फैक्ट्री में अकेले थे। इसी का फायदा 
उठाकर तीन से चार बदमाश मेन गेट से फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना | समर न्यूज | बस्ती जोधेवाल इलाके में न्यूजीलैंड 
भेजने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 
मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुरप्रीत सिंह निवासी बाजड़ा 
कॉलोनी की शिकायत पर की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की 
जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह ने शिकायत में बताया कि 
आरोपी ने उसके छोटे भाई परविंदर सिंह को न्यूजीलैंड भेजने का झांसा दिया 
था। विदेश भेजने के नाम पर आरोपी ने उनसे 12 लाख रुपये हासिल कर लिए। 
इसके बाद आरोपी ने न तो परविंदर सिंह को न्यूजीलैंड भेजा और न ही रकम 
वापस की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायत के आधार पर की जांच की गई। 
जांच के बाद पुलिस ने आरोप सही पाए जाने पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने 
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। 

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना | समर न्यूज | गांव सीड़ा और मांगट के बीच 
स्थित शराब के ठेके के पास बुधवार रात करीब 10:30 बजे 36 वर्षीय वीर 
दविंदर सिंह पर कुछ लोगों ने किरपाणों से हमला कर दिया। हमले में युवक 
गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की बहन राजिंदर कौर ने दो लोगों पर 
उसके भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 
हमलावर घायल वीर दविंदर को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। हमले 
में वीर दविंदर के हाथ-पैर की हड्डियों और अंगुलियों में गंभीर चोटें आई हैं। 
परिजनों के मुताबिक, वह पूरी रात सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा रहा। 
सुबह राहगीरों ने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे लुधियाना 
सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे 
पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। राजिंदर कौर ने बताया कि दो-तीन दिन पहले 
उसके भाई की शराब ठेके के कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई थी। 

अशवनी पाहवा | लुधियाना | समर न्यूज | लुधियाना में ब्यूटी पार्लर में फेशियल 
करवाने के बहाने पहुंची दो शातिर महिलाओं द्वारा घर से लाखों रुपये के सोने 
के जेवर चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोपित महिलाएं पार्लर में 
फेशियल करवाने के दौरान रेशमा का ध्यान भटकाकर घर के अंदर रखे सोने के 
गहनों पर हाथ साफ कर गईं। उनके जाने के बाद जेवर गायब मिलने पर परिवार 
को चोरी का पता चला। पीड़िता के पति की शिकायत पर थाना टिब्बा पुलिस ने 
तब्बसुम और तरन्नुम के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी 
है। पीड़िता के पति ने बताया कि उनकी पत्नी रेशमा घर में ही कॉस्मेटिक और 
ब्यूटी पार्लर का काम करती है। कुछ समय पहले तब्बसुम और तरन्नुम नाम 
की दो महिलाएं फेशियल करवाने के बहाने उनके घर स्थित पार्लर में आई थीं। 
दोनों महिलाएं फेशियल करवाने के दौरान रेशमा से बातचीत करती रहीं और 
उसका ध्यान अपनी ओर लगाए रखा।इसी दौरान मौका पाकर दोनों महिलाओं 
ने बड़ी चालाकी से दुकान और कमरे में रखे सोने के जेवरात चोरी कर लिए।

वीडियो वायरल होने के बाद 
हुआ था विवाद; जांच के बाद 
दर्ज हुआ था केस
समर न्यूज | खन्ना 

लुधियाना की सत्र अदालत ने खन्ना 
सदर थाने के तत्कालीन एसएचओ 
और इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह को 
तीन लोगों के साथ कथित तौर पर 
अमानवीय व्यवहार करने के मामले 
में तीन साल की कैद की सजा सुनाई 
है। मामला जून 2019 का है, जब 
एक पूर्व सरपंच, उसके बेटे और 
एक परिचित को थाने में निर्वस्त्र 
किए जाने और उनके साथ मारपीट 
का वीडियो सामने आया था। वीडियो 
सोशल मीडिया पर वायरल होने के 
बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर 
सवाल उठे थे।
   वीडियो में तीन लोगों को थाने में 
निर्वस्त्र अवस्था में खड़े देखा गया 
था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था 
कि उन्हें हिरासत में लेकर मारपीट 
की गई और पूरी घटना का वीडियो 
बनाया गया। पुलिस ने बाद में तीनों 

की पहचान गांव दहेड़ू के पूर्व सरपंच 
जगपाल सिंह उर्फ जोगी, उनके बेटे 
गुरवीर सिंह और उनके परिचित 
जसवंत सिंह के रूप में की थी।
   मामला सामने आने के बाद 
तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने 
जांच के निर्देश दिए थे। बाद में 
विशेष जांच दल का गठन किया 
गया। जांच के आधार पर बलजिंदर 
सिंह और तत्कालीन कांस्टेबल वरुण 
कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया 
गया। दोनों पर चोट पहुंचाने, अवैध 
हिरासत, धार्मिक भावनाओं को 
ठेस पहुंचाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी 
कानून समेत विभिन्न धाराओं के तहत 
कार्रवाई हुई थी।
  उच्च न्यायालय तक पहुंचा था 
मामला: पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच की 
मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा 
उच्च न्यायालय का भी रुख किया था। 
अदालत के समक्ष याचिका में पुलिस 
अधिकारी और अन्य प्रभावशाली 
लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। 
बाद में मामले की जांच विशेष जांच 
दल ने की। वर्ष 2020 में बलजिंदर 

सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। 
जांच के दौरान वीडियो बनाने में 
कांस्टेबल वरुण कुमार की भूमिका 
भी सामने आई थी। उच्च न्यायालय 
के रिकॉर्ड में उसके मोबाइल फोन 
से वीडियो बनाए जाने का उल्लेख 
है। हालांकि, मामले में अलग-अलग 
चरणों में आरोपियों की भूमिका और 
घटनाक्रम को लेकर पक्षों की ओर से 
अलग दावे किए गए थे। 
सजा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं 
पीड़ित पक्ष: पीड़ित पक्ष के वकील 
गुरविंदर सिंह बराड़ के अनुसार, 
तीन साल की सजा के बावजूद वे 
फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। 
उनका कहना है कि दोषी अधिकारी 
को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की 
मांग की जाएगी। मामले में लागू अन्य 
धाराओं के तहत सजा बढ़ाने के लिए 
उच्च न्यायालय का रुख करने पर 
भी विचार किया जा रहा है। अदालत 
के विस्तृत फैसले की प्रति उपलब्ध 
होने के बाद सजा, जुर्माने और सह-
आरोपी वरुण कुमार से जुड़े निर्देशों 
की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना  
 समर न्यूज 

शादी का झांसा देकर महिला से 
शारीरिक संबंध बनाने और उसके 
नाम पर लोन करवाकर रकम हड़पने 
के आरोप में थाना डिवीजन नंबर-3 
की पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 10 
लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 
  शिकायतकर्ता महिला का आरोप 
है कि आरोपी ने पहले उसे अपने 
विश्वास में लिया और बाद में शादी 
से मुकरने के साथ उसे धमकियां देने 
लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार 
पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को 
दी शिकायत में महिला ने बताया कि 
आरोपी अजय कुमार ने पहले उससे 
दोस्ती की। इसके बाद दोनों के बीच 
शारीरिक संबंध बने। बाद में महिला 
को पता चला कि अजय कुमार पहले 

से शादीशुदा है और उसकी करीब 
छह साल की बेटी भी है। महिला के 
अनुसार, अजय के परिवार के सदस्यों 
ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका पत्नी 
से तलाक करवा दिया जाएगा और 
इसके बाद अजय की शादी उससे 
करवा दी जाएगी। आरोप है कि परिवार 
के सदस्यों ने इसी भरोसे में उसे रखा, 
लेकिन बाद में अजय का तलाक नहीं 
करवाया गया और शादी का वादा भी 
पूरा नहीं किया गया। 
   शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 
आरोपियों ने उससे लोन करवाने के 
लिए कहा। लोन की रकम मिलने के 
बाद आरोपियों ने उससे पैसे ले लिए। 
महिला का आरोप है कि बाद में न तो 
उससे शादी की गई और न ही उसकी 
रकम वापस की गई। शिकायतकर्ता के 
मुताबिक, अब आरोपी उसे धमकियां 
भी दे रहे हैं।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना  
 समर न्यूज 

सराभा नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर 
हर्षवीर संधू अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, 
ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ 
निभा रहे हैं। सराभा नगर थाने की 
जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने 
क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने 
और अपराध पर अंकुश लगाने के 
लिए सक्रिय पुलिसिंग पर जोर दिया है। 
  इंस्पेक्टर हर्षवीर संधू इससे पहले 
सलेम टाबरी थाने में एसएचओ के 
रूप में सेवाएं निभा चुके हैं। वहां भी 
उन्होंने कानून-व्यवस्था को बेहतर 
बनाए रखने और लोगों की शिकायतों 
का समाधान करवाने में सक्रिय 
भूमिका निभाई। सराभा नगर में थाना 
प्रभारी के रूप में वह आम लोगों की 
समस्याओं को गंभीरता से सुनने और 
शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई 
करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्षेत्र 
में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों 
पर नजर रखने और अपराधियों के 

खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस 
टीम लगातार सक्रिय है।  
   इंस्पेक्टर संधू का कहना है कि 
पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों को 
सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना और 
जनता का पुलिस पर विश्वास मजबूत 
करना है। उन्होंने लोगों से अपील की 
है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की 
सूचना तुरंत पुलिस को दें।
  स्थानीय लोगों ने इंस्पेक्टर हर्षवीर 
संधू की कार्यशैली और क्षेत्र में कानून-
व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों की 
सराहना की है।

लक्की भट्टी | लुधियाना  
 समर न्यूज 

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व 
महासचिव पवन दीवान और जिला 
योजना बोर्ड, शहीद भगत सिंह 
नगर के पूर्व चेयरमैन सतवीर सिंह 
पल्लीझिक्की ने ब्रैम्पटन नॉर्थ से 
सांसद रूबी सहोता से मुलाकात की। 
  रूबी सहोता इस समय कनाडा 
में अपराध से निपटने संबंधी राज्य 
सचिव के रूप में भी सेवाएं निभा रही 
हैं। इस अवसर पर दीवान और सतवीर 
के साथ लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 

के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरदम मांगट 
और अमरप्रीत औलख भी मौजूद थे। 
बैठक के दौरान दीवान और सतवीर 
ने सहोता के साथ विभिन्न मुद्दों पर 
विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 
सहोता ने कनाडा में अपराध, जबरन 
वसूली, गोलीबारी और नशों की 
तस्करी से निपटने में अपनी भूमिका 
के बारे में खुलकर जानकारी दी। 
  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मार्क 
कार्नी ने इन चुनौतियों से निपटने के 
लिए शहरों के मेयरों, प्रांतीय मंत्रियों, 
और सीबीएसए अधिकारियों पर 
आधारित एक समिति बनाई गई है। 
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थाना डिवीजन नंबर-7 की पुलिस 
ने प्रतिबंधित चाइना डोर के खिलाफ 
कार्रवाई करते हुए एक युवक को 
गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी 
के कब्जे से 410 गट्टू चाइना डोर 
बरामद की है। आरोपी की पहचान 
अजय कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी 
नजदीक करतार बेकरी, मोहल्ला 
छावनी, थाना डिवीजन नंबर-4, 
लुधियाना के रूप में हुई है। 
  एसआई राज कुमार के नेतृत्व में 
पुलिस पार्टी 26 अगस्त को इलाके 
में गश्त कर रही थी। पुलिस ने गुरु 
अर्जन देव नगर की गली नंबर-4 में 
आरोपी को काबू किया। आरोपी के 
कब्जे से 410 गट्टू प्रतिबंधित चाइना 
डोर बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी 
के खिलाफ पर्यावरण अधिनियम के 
तहत मामला दर्ज किया है।

लक्की भट्टी | लुधियाना | समर न्यूज
रक्षाबंधन के पर्व को लेकर 
लुधियाना के बाजारों में खासा 
उत्साह देखने को मिला। बाजारों 
में बहनों की भीड़ राखियों की 
खरीदारी के लिए उमड़ी। रंग-
बिरंगी और आकर्षक डिजाइनों 
वाली राखियों से दुकानें सजी 
नजर आईं।
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शिमलापुरी इलाके में रात के समय 
जिम बंद कर मोटरसाइकिल से घर 
लौट रहे संचालक को तीन अज्ञात 
युवकों ने घेरकर लूट लिया। आरोपियों 
ने दात और किरपान से हमला कर 
बलजिंदर सिंह को घायल कर दिया। 
इसके बाद उसके गले में पहनी करीब 
36 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे 
36 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। 
हमले में उसकी आंख के पास चोट 
लगी और दो टांके लगाए गए। 
   मोहल्ला कोट मंगल सिंह निवासी 
बलजिंदर सिंह ने पुलिस को बताया 
कि वह रात करीब 10:35 बजे जिम 
बंद करने के बाद मोटरसाइकिल से 
घर जा रहा था। ढाबा रोड स्थित 
हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के पास 
पहुंचते ही तीन युवकों ने उसका रास्ता 
रोक लिया। आरोपियों ने उसे घेरकर 
मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दात 
और किरपाण से वार किए, जिससे 
वह सड़क पर गिर गया। 
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मुलाजिम एवं पेंशनर्स संयुक्त मंच 
पंजाब के आह्वान पर आज समूचे 
मुलाजिम एवं पेंशनर्स संयुक्त 
कमेटी, लुधियाना की ओर से सरकार 
विरोधी महासंग्राम को सफल बनाने 
के लिए डीसी कार्यालय के समक्ष 
जिला स्तरीय विशाल धरना दिया 
गया। विशाल धरने में बड़ी संख्या 
में पहुंचे मुलाजिमों एवं पेंशनरों के 
उत्साह ने आज के पंजाब बंद की 
सफलता पर अपनी मुहर लगा दी। 
   धरने को संबोधित करते हुए 
विभिन्न विभागों के नेताओं ने 
सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी 
दी कि यदि उनकी मांगें स्वीकार 
नहीं की गईं तो आम आदमी 
पार्टी को इसका सबक सिखाया 
जाएगा। मुलाजिम नेताओं ने मांगें 
न माने जाने की स्थिति में भगवंत 
मान सरकार को सत्ता से हटाने 
का आह्वान किया, जिसे उपस्थित 
सभी मुलाजिमों ने नारों की गूंज के 
बीच स्वीकार करते हुए इसे सफल 

बनाने का संकल्प लिया। नेताओं 
ने मुलाजिमों की प्रमुख मांगों का 
उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें 
पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 17 
जुलाई 2020 के पत्र को रद्द कर 
पंजाब का छठा वेतन आयोग लागू 
करना, 35,400 वेतनमान लागू 
करवाना, बकाया डी.ए. की किस्तें 
और एरियर जारी करना, ए.सी.
पी. योजना के तहत 4-9-14 वर्षों 
की सेवा का लाभ देना, प्रोबेशन 
अवधि एक वर्ष करके पूर्ण वेतन 
और भत्ते देना, आउटसोर्स एवं 

कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को पक्का करना 
तथा अनुकंपा के आधार पर भर्ती 
मुलाजिमों से टाइप टेस्ट की शर्त 
समाप्त कर उचित वेतनमान देना 
सहित अन्य लंबित मांगें शामिल हैं। 
नेताओं ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री 
भगवंत मान के साथ जालंधर में 
होने वाली बैठक बेनतीजा रही तो 
जल्द ही और अधिक तीखे संघर्ष 
का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। 
नेताओं ने मास लीव भरकर संघर्ष 
में शामिल हुए सभी मुलाजिमों का 
धन्यवाद भी किया।

लापरवाही: ट्यूबवेलों की मरम्मत में देरी के बावजूद 
नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं लगाया जुर्माना 

शिकायत पर शिकायत, फिर भी ठेकेदार पर एक्शन नहीं, वार्ड-83 की पार्षद मोनिका जग्गी 11 महीने से उठा रहीं मुद्दा

क्राइम ब्रीफ रक्षाबंधन की रौनक, भाई-बहन के प्यार का दिखा खूबसूरत रंग

सितंबर 2025 से अगस्त 2026 
तक पार्षद ने उठाया मामला
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नगर निगम के ट्यूबवेलों की मरम्मत 
और रखरखाव को लेकर निगम 
अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों 
के घेरे में है। वार्ड नंबर 83 की पार्षद 
मोनिका देविंदर जग्गी पिछले करीब 11 
महीने से खराब ट्यूबवेलों और तय 
समय में मरम्मत न करने वाले ठेकेदार 
का मामला लगातार उठा रही हैं। 
  पार्षद ने निगम कमिश्नर को तीन 
अलग-अलग मौकों पर पत्र लिखकर 
ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने की मांग 
की, लेकिन उनके मुताबिक अब तक 
कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
  मामला पहली बार 11 सितंबर 
2025 को उठाया गया था। निगम 
के एसडीओ (ओएंडएम), जोन-
ए1 को भेजे पत्र में पार्षद ने आरोप 
लगाया कि वार्ड के ट्यूबवेल खराब 

होने के बाद ठेकेदार समझौते में तय 
समय के भीतर उनकी मरम्मत नहीं 
कर रहा। इसका सीधा असर इलाके 
की पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा है।
  {कहीं 48 घंटे, कहीं 50 घंटे... 
और एक ट्यूबवेल तो चालू ही नहीं 
हुआ: पार्षद के पत्र के अनुसार 
शमशान घाट ट्यूबवेल की खराबी 
24 अगस्त 2025 को दर्ज की गई 
थी, लेकिन शिकायत के बावजूद वह 
उस समय तक चालू नहीं हुआ था।
वहीं खन्ना कुआं ट्यूबवेल की खराबी 

5 सितंबर को दर्ज हुई और 7 सितंबर 
को ठीक की गई। यानी करीब 48 
घंटे का समय लगा। इसी तरह धोबी 
घाट ट्यूबवेल की खराबी 8 सितंबर 
को दर्ज हुई और 10 सितंबर को 
ठीक की गई, जिसमें करीब 50 घंटे 
लग गए। पार्षद का कहना था कि 
जब ठेकेदार को मरम्मत के लिए 
समयसीमा तय करके जिम्मेदारी दी 
गई है तो उससे अधिक समय लेने 
पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार 
पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जा रही?
  {फरवरी में फिर शिकायत, 
आरोप-कार्रवाई में अधिकारियों की 
रुचि नहीं: मामला उठाने के बावजूद 
कार्रवाई नहीं होने पर पार्षद ने 13 
फरवरी 2026 को निगम कमिश्नर 
को दोबारा पत्र भेजा। इसमें उन्होंने 
पिछली शिकायत का हवाला देते हुए 
आरोप लगाया कि अधिकारी ठेकेदार 
को दंडित करने में रुचि नहीं दिखा 
रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर से हस्तक्षेप 
कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई 

करने की मांग की।
{अगस्त में फिर वही कहानी, 10 
दिन बाद भी समस्या पूरी तरह दूर 
नहीं: इसके बाद 5 अगस्त 2026 
को पार्षद ने एक और पत्र निगम 
कमिश्नर को भेजा। इस बार मामला 
गौशाला स्थित ट्यूबवेल का था। 
पार्षद के मुताबिक इसकी खराबी की 
सूचना 25 जुलाई को दी गई थी, 
जबकि 4 अगस्त को इसे केवल 
आंशिक रूप से ठीक किया गया। 
यानी करीब 10 दिन बाद भी समस्या 
पूरी तरह दूर नहीं हुई।
  {समयसीमा टूटने पर पेनल्टी क्यों 
नहीं : पार्षद ने सवाल उठाया कि 
जब ठेकेदार को तय समय के भीतर 
ट्यूबवेल ठीक करने की जिम्मेदारी 
दी गई है तो बार-बार देरी के बावजूद 
उसके खिलाफ पेनल्टी क्यों नहीं 
लगाई जा रही। 
  उनका आरोप है कि समय पर 
कार्रवाई न होने से न केवल लोगों 
को पानी की समस्या झेलनी पड़ती 

है, बल्कि निगम के साथ हुए 
समझौते की शर्तों का पालन कराने 
पर भी सवाल खड़े होते हैं। 11 
सितंबर 2025 से 5 अगस्त 2026 
तक तीन बार शिकायतें सामने 
आने के बावजूद यदि ठेकेदार पर  
कार्रवाई नहीं हुई है तो सवाल 
सिर्फ ट्यूबवेलों की मरम्मत का 
नहीं, बल्कि निगम के अनुबंधों 
की निगरानी और अधिकारियों की 
जवाबदेही का भी है। 

580 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की टंकियों का निरीक्षण
आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने परखी लुधियाना नहरी पानी सप्लाई योजना

महोत्सव
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विश्व बैंक और एशियन 
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 
(एआईआईबी) की वित्तीय 
सहायता से चल रही लुधियाना 
नहरी पानी सप्लाई योजना की 
आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों 
ने दो दिवसीय तकनीकी  
समीक्षा की। 
   विशेषज्ञों ने परियोजना के 
करीब 48 प्रतिशत काम पूरा होने 
पर संतोष जताया और निर्माण 
कार्यों की प्रगति का जायजा 
लिया। इस दौरान अधिकारियों 
और निर्माण एजेंसी को विभिन्न 
तकनीकी सुझाव भी दिए गए।
  आईआईटी रुड़की के सिविल 
इंजीनियरिंग विभाग की तीन 

सदस्यीय टीम में डा. सुदीप्ता 
सरकार, डा. राजीब चौधरी और 
डा. सोनालिसा रे शामिल रहे। 
परियोजना इंप्लीमेंटेशन यूनिट 
(पीआईयू) की ओर से निगरान 
इंजीनियर डा. पारुल गोयल 
और प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर 
गुरविंदर पाल सिंह की अगुवाई 
में तकनीकी अधिकारियों और 
कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों 
ने समीक्षा में हिस्सा लिया। 
दौरे के दौरान विशेषज्ञों ने गांव 
बिलगा स्थित 580 एमएलडी 
क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट 
प्लांट (डब्ल्यूटीपी), विभिन्न 
निर्माणाधीन पानी की टंकियों 
और एमएस पाइपलाइन के चल 
रहे कार्यों का निरीक्षण किया। 
टीम ने साइट पर इंजीनियरों और 
निर्माण टीम से बातचीत कर काम 

की प्रगति और निर्माण प्रक्रिया 
की जानकारी ली। विशेषज्ञों ने 
यह भी जांच की कि निर्माण 
कार्य स्वीकृत नक्शों, तकनीकी 
विशिष्टताओं और निर्धारित 
गुणवत्ता मानकों के अनुसार 
किए जा रहे हैं या नहीं। साइट 
स्तर पर सामने आ रही तकनीकी 
चुनौतियों और समस्याओं पर 
अधिकारियों के साथ विस्तार से 
चर्चा की गई।
   आईआईटी रुड़की की टीम 
ने निर्माण की कारीगरी, सामग्री 
की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली 
को लेकर आवश्यक सुझाव 
दिए। विशेषज्ञों ने परियोजना के 
कार्यों में गुणवत्ता और तकनीकी 
मानकों का पूरा ध्यान रखने 
पर जोर दिया। साथ ही निर्माण 
कार्यों में तेजी बनाए रखने और 

परियोजना को निर्धारित मानकों के अनुसार आगे 
बढ़ाने की बात कही। मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर 
और नगर निगम कमिश्नर ओजस्वी अलंकार की 
अगुवाई में नगर निगम लुधियाना की ओर से इस 
परियोजना को लागू किया जा रहा है।


